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 ता०  प्र ०  संख्या
 S.Q.  No.

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  OBITUARY  REFERENCES

 weal  के  मौखिक  उत्तर  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 977  पश्चिम  बंगाल  में  टेलीविजन  केन्द्र  Setting  up  of  T.V.  Centre  in  West

 की  स्थापना  Bengal  .  क

 978  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्न  नगरों  में  Shortage  of  Trunk  Board  Operators

 ep  बो  शभ्रापरेटरों की  कमी
 in  various  Towns  of  M.P.

 Report  ‘of  the  Task  Force  on  Power, 981  ईधन  ak  भारी  जल

 संबंधी  कर्मी  दल  Ft)  Fuel  and  Heavy  Water  क

 का  प्रतिवेदन

 982  aq  1974-75  की  योजना  के  Cut  in  Outlay  for  1974-75  Plan

 लिये  परिव्यय  में  कटौती

 983  आजाद  हिन्द  फीज  के  Delay  in  sanction  of  pension  to  Ex-

 INA  Personnel  ह  12
 सैनिकों  को  पैंशन  मगर  करने  में

 विलम्ब

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 976  बिहार  सर्कल  में  टेलीफोन  Appointment  to  posts  of  Telephone

 Operators  in  Bihar  Circle  |  e  18
 रेटरों  के  पदों  पर  नियुक्ति

 979  समाज  सुरक्षा  बल  की  स्थापना  Setting  up  a  Social  Defence  Force  e  18

 करना

 980  मध्य  yen  में  तकनीकी  आधिक  Issue  of  letters  of  Intent  in  Backward

 Areas  on  the  basis  of  Techno  Eco-
 सर्वेक्षण  के  are  पिछड़ें

 19
 क्षेत्रों  में  आशय-पत्तों  का  जारी  किया

 nomic  Survey  in  M.P.

 जाना

 984  बेरोजगार  इंजीनियरों  Register  for  unemployed  scientists,

 19
 डाक्टरों का  रजिस्टर  Engineers  and  Doctors

 सय ने  वास्तव  में  पुछा  था
 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  Lee  बात  का  द्योतक  हैं  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 The  Sign+-marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Question
 was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.



 ता०  प्र०  संख्या  SuBsyecr

 S.Q.  No.  PAGE

 985  बिल्लौर  में  अखबारी  कागज  कां  Newsprint  Factory  at  Vellore  21

 कारखाना

 News  item  ‘“‘Mizo  Hostiles  for  Chinaਂ  22 986  जाने  वाले  मिजो

 होस् टाइल्स फार

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 Mineral 987  मध्य  प्रदेश  में  खनिज  विकास  Development
 Dr

 Laboratory

 in  Madhya  ri  adesh
 प्रयोगशाला की  स्थापना

 988  तकनीकी  महानिदेशालय  Simplification  of  regulatory  procedure

 ara  विनियमन  प्रक्रिया  का
 by  DGTD.

 989  सरकारी  गेर  सरकारी  sal  Cement  production  in  public  and  Pri-

 में  सीमेंट का  उत्पादन  vate  sectors  23

 990  मिलों  भ्रधिष्ठापित  Installed  Capacity  of  Paper  Mills  24

 क्षमता

 991  खानाबदोश  जातियों  का  उत्थान  Upliftment  of  Nomadic  tribes

 992  औद्योगिक उत्पादन  में  कमी  तथा  Decline  in  industrial  production  and

 rise:in  profits  earned  by  large  Indus-
 बड़े  औद्योगिक  गृहों  द्वारा  कमाए

 गए  मुनाफे में  वद्ध
 trial  Houses  25

 993  केरल  में  एम०  Fo  एन ०  सी ०  ्रो ०  Demand  of  projects  by  MENCOS  and

 एस०  तथा  ई०  एन०  सी ०  ्रो ०  एस०
 ENCOS  in  Kerala  25

 द्वारा  परियोजनाझ्ों की मांग की  मांग

 Activities  of  Mizo  National  Front 994  मिजोरम
 में

 मिजो  नेशनल  फ्रंट  वी

 गतिविधियां  in  Mizoram  L  26

 995  झ्रागामी  भारत-इंगलैण्ड  क्रिकेट  टैस्ट  Proposal  to  arrange  live  Telecasts  of

 मैच  को  टेलीविजन पर  दिखाने  the  Forthcoming  India  England

 का  प्रबन्ध  करने  का  प्रस्ताव  Cricket  Test  Matches  26

 प्रता ०  To  संख्या

 .S.Q.  No.

 Industries  in  Burhanpur  Industrial
 9433  मध्य  प्रदेश  की  बुरहानपुर गीत

 बस्ती में  उद्योग
 Estate  M.P.  .  e  27

 9434  दैनिक  समाचार  को  अखबारी  Allotment  of  Newsprint  to  Dailies  27

 कागज का  ऑ्रावंटन

 9435  नई  दिल्‍ली  स्थित  तालकटोरा  क्लब  Gambling  in  Club,  New  Delhi  28

 में  जुझना  खेला  जाना

 ¢ii)



 मत  संख्या  विषय  SUBJECT

 US.Q.  No.  PAGE

 Special  Employment  Programme  for 9436  केरल  में  हिन्दी  अनुवाद  प्रशिक्षण
 28

 के  लिए  विशेष  नियोजन  कार्यक्रम
 Hindi  Translation  Training  in  Kerala

 9437  प्रतिमान  में  कंद  किए  गए  स्वतंत्रता  Grant  of  Pension  to  Freedom  Fighters

 सेनानियों को  पेंशन  देना  imprisoned  in  Andamans  29

 9438  फ्रांस  में  भारतीय  इंजीनियर  Indian  Engineers  in  France  29

 9439  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  Excess  Payment  to  Contractors  पा  K.G.B

 में  ठकेदारों को  अधिक  भुगतान
 New  Delhi  30

 9440  अमरीका  भारतीय  इंजीनियर  Indian  Engineers  in  USA  30

 9441  केन्द्रीय  सरकारी  अधिकारियों  की  30 Strike  by  Central  Government  Officers

 हड़ताल

 30 9442  ऊर्जा  संकट  में  दिल्‍ली  में  हुई  Seminar  on  Energy  Crisis  held  in  Delhi

 गोष्ठी

 9443  विदेशी  फर्मों  के  उत्पादन  का  Regularisation ‘of  ‘Production  of  Fore-

 विनियमन  झर  विदेशी  मुद्रा  बाहर  eign  Firms  and  Restriction  on  Re-

 31 भेजने  पर  प्रतिबन्ध  patriation  of  Foreign  Exchange

 9444  बिदेशी  फर्मों  नाम  Brand  Names  of  Foreign  Firms  32

 9445  उड़ीसा  में  बचत  बैंक  सुविधा  वाले
 Post  .Offices  in  Orissa  with  Saving

 32 डाकघर  Bank  Facility

 9446  भुवनेश्वर  तथा  अन्य  नगरों  के  Direct.  Dialing  system  between  Bhuba-

 neshwar  and  other  cities  33
 बीच  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन

 करने की  व्यवस्था

 9447  उड़ीसा  में  विमान  डाक  सेवा  Air  Postal  Services  in  Orissa  33

 9448  पंजाब  में  टायर-ट्यूब  निर्माण  Tyre  and  Tube  Manufacturing  Project

 in  Punjab  33
 योजना

 9449  प्रशासनिक  समितियों  का  लाइसेंसिंग  Cooperation  of  Co-

 34 समिती कें  साथ  सहयोग  mmittee  with  Licensing  Committee.  .

 9450  लाइसेंस  के  लिए  wae  पर  Delay  by  DGTD  on  Licensing  Appli-

 डी०  जी०  ato  डी०  द्वारा  विलंब
 cations  34

 9451  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  के  Shifting  of  Office  of  Hindustan  Paper

 Corporation  from  New  Delhi  to  Cal-
 कार्यालय का  नई  दिल्‍ली से

 35
 कलकत्ता  स्थानान्तरण

 cutta

 9452  भारतीय  मानक  संस्थान  में  अनुभाग  Reserved  Posts  of  Section  Officers  in

 Indian  St  an and  >  tds  In IGS  IS
 ot

 | ह  itution  35 अधिकारियों  के  आरक्षित

 (iii)



 शता ०  प्र०  संख्या  विषय  Sus ad   ्ए ECT
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 PAGE
 9453  नगर  निगम  में  नियुक्त  Benefits  of  War  Service to  Candidates

 35 व्यक्तियों को  युद्ध  सेवा  के  लाभ
 appointed  in

 MCD
 देना

 9454  मध्य  प्रदेश  में  तैनात  केन्द्रीय  36 BSF  and  CRP  stationed  in  M.P.
 ः

 fora  पुलिस  ak  सीमा  सुरक्षा

 दल

 9455  शिक्षित  रोजगार  व्यक्तियों  को  Central  Assistance  to  Madhya  Pradesh

 रोजगार  देने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  for  providing  Employment to  Educa-
 ted  unemployed  36

 को  केन्द्रीय  सहायता

 9456  38. मध्य  प्रदेश  में  fant  की  Capacity  of  Flour  Mills  in.  M.P.

 क्षमता

 9457  अखबारी कागज  के  में  Malpractice  in  Import  of  Newspint  38.

 कदाचार

 9458  Meeting  of  Central  Press  Acredition

 बैठक  Committee  39

 9459  दिल्‍ली के निकट सड़क के  निकट  सड़क
 Youth  killed  in  Road  Accident  near

 39
 दुर्घटना  में  एक  युवक  की  मृत्यु

 Mehrauli,  Delhi

 9460  डाक  का  दैनिक  वितरण  39 Daily  Delivery
 of  Mail

 9461  मध्य  प्रदेश  में  पाकिस्तानी नागरिक  Pak.  Nationals  in  Madhya  Pradesh  .  41

 9462  उत्तर  प्रदेश  की  बीमार  कंपड़ा  Appointment  of  Controllers  in  Sick

 मिलों  में  कट् रोलरों  नियुक्ति  Textile  Mills,  U.P.  41

 9463  फोटोग्राफिक कागज  का  उत्पादन  Production  and  Demand  of  Photo-

 42. शर  मांग  graphic  Paper

 9464  आंध्र  प्रदेश  में  उद्योगों  को  Supply  of  Mutton  Tallow  to  Indus-

 tries  in  Andhra  Pradesh  e  42 बकरी  की  चर्बी  की  सप्लाई

 9465  एक  sat  बोर्डे  की  स्थापना  Setting  up  of  an  Energy  Board  .  43

 9466  Survey  of  Industrial  Societies  in  M.P.  44

 का  सर्वेक्षण

 9467  Documentary  films  on  Netaji  Subhash

 Chandra  Bose  and  activities  of  Azad
 प्रासाद  हिन्द  फौज  की  गतिविधियों

 Hind  Fauz  44

 पर  aa  चित्र  बनाना

 Small 9468  Ble  चर्म शोधकों  के  fea  विकास  Development  facilities  for

 संबंधी  सुविधायें
 Tanners  45

 Steps  taken  to  verify  if  Netaji’s  name 9469  युद्ध  अपराधियों  की  सूची  में  नेताजी
 46

 का  नाम  है था  यां  नहीं  का
 is/was  in  list  of  War  Criminals

 लगाने  के  लिये
 की

 गई  कार्यवाही

 (iv)



 धरता ०  + ह  संध्या  WUBJEC Qi  RoT

 US.Q.  No.  PAGE

 9470  कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा
 Issue  of  equity  shares  by  Coca  Cola

 Export  Corporation
 इक्विटी शेयर  जारी  करना

 9471  आटोमोबाइल  निर्माता  Dilution  of  foreign  equity  holdings

 कंपनियों की  विदेशी  साम्य  पूंजी  of  Automobile  tyre  manufacturing

 companies की  मात्ना  में  कमी  करना

 9472  रेयन  यान  के  उत्पादन  के  लिये  लकड़ी  Import  of  Wood  pulp  for  production

 47
 की  लुगदी का  झ्रायात

 of  rayon  tyre  yarn

 9473  पांचवीं  योजना  में  श्रीवास  प्रदान  करने  Allocation  for  the  Tribal  and  Hilly
 areas  to  provide  Houses  in  the  Fifth

 हेतु  आदिवासी तथा  पति  क्षेत्रों

 के  लिये  नियतन
 Plan  47

 9474  नयी  area  प्रक्रिया  संहिता  New  Code  of  Criminal  Procedure  48

 Withdrawal  of  Maintenance  of  Internal 9475  सुरक्षा  बनाये  रखना

 नियम  को  समाप्त  करना  Security  Act  .  e  48

 Reservations  in  confirmation  of  S.C. 9476  अनुसूचित  जातियों  we
 अनुसूचित

 जनजातियों कें  कर्मचारियों  at  dnd  S.T.  Employees  in  the  Ministry  49

 मंत्रालय में  स्थायी  बनाने के  मामले

 में
 ~

 आरक्षण

 Indian  Islands  and  Inhabitants  thereof 9477  भारत  के  द्वीपों  तथा  वहां  के  निवासियों  49

 की  संख्या

 9478  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगकर्ताओ्रों द्वारा  Diversification  or  few  articles  by

 medium  scale  entrepreneurs  ह  50
 नयी

 वस्तुभ्नों का  उत्पादन  शुरू  किया

 जना

 Permission  for  diversification  to 9479  मध्यम  स्तर  कीं  को  उत्पादन
 medium  scale  firms

 में  विविधता लाने  की  प्रयुक्ति

 9480  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  Expenditure  on  residential  8000111810-

 प्रबंधक  के  निवास  स्थान  पर  किया
 dation  of  Manager  of  K.G.B.  New

 Delhi  51
 गया  खर्चे

 Transfer  of  Employees  of  RMS  ‘NB’ 9481  रेलवे  डाक  सेवा  के  वी  ०,  डिवीजन

 के  कमंचारियों  को  ०टी  ०,  डिवीजन
 Division  10  ‘PT’  Division  51

 में  स्थानान्तरण  करना

 9482  रेलवे  को  छोड़  कर  शेष  संभी  मंत्रालयी
 Présenting  officers  of  accepted

 all  Ministries  except  Railways  in

 द्वारा  विभागीय  कार्यवाही  के  मामलों
 52

 Departmental
 Action  cases

 में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पेशकर्ता

 अधिकारियों  की  सिफारिशें  स्वीकार

 किया  जाना

 ः  (v)



 अता ०  To  संख्या  विषय  SUBJECT

 PAGE U.S.Q.  No,

 9483  कोयले  से  तेल  निकालने  के  लिये  संयंत्र  Setting  up  of  a  plant  to  manufaeture

 की  स्थापना  oil  from  coal  .  52

 Setting  up  of  a  Plant  for  production 9484  कोयले  से  तेल  निकालने  के  लिये  एक
 53

 संयंत्र  स्थापित  करना
 of  oil  from  coal

 Manufacture  of  Mineral  insulated 9485  कमानी  ट्यूब्स  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा

 खनिज  इन्स्युलेटिड केबल  का  निर्माण
 cables  by  Kamani  Tubes  Private

 Limited  .  e  53

 9486  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवनयापन  People  living  below  poverty  level  .  53

 करने  वाले  लोग

 54 9487  भ्रमरी का  से  पूंजी  निवेश  के  लिये  Proposals  for  investment  from  USA  .

 प्रस्ताव

 9488  कालगेट  पालमोलिव  इंडिया  )  Activities  of  Colgate  Palmolive  (India)

 (Pvt.)  Limited  e  e  e  *  54
 लिमिटेड की  गतिविधियां

 9489  रेशम  उद्योग  विकसित  करने  के  लियें  Assistance  to  States  for  Research
 Works  to  develop  Silk  Industry  55

 अनुसंधान  करने  हेतु  राज्यों  को  सहायता

 9490  दिल्‍ली  में  बिक्रीकर  की  बकाया  Arrears  of  Sales  Tax  in  Delhi  56

 Proposals  for  investment  received  from 9491  अ्रमरीकी  कम्पनियों  से  प्राप्त  पूंजी

 निवेश  संबंधी
 U.S.  Companies  57

 9492  पाइप  लाइनों  के  माध्यम  से
 Scheme  for  Transportation  of  Ore,

 Lime  Stone  through  Pipe  Lines  51.0
 चूना  पत्थर  भेजे  जाने  की

 योजना

 Goonda  menace  in  neighbourhood  of
 9493  दक्षिण  दिल्‍ली  में  महि  ला  महाविद्यालयों

 Women  colleges  in  South  Delhi  57.0

 के  निकट  गुंडों  का  खतरा

 9494  फाइन्डिग्स  ar  इरेडिमेटिड
 News  Report  entitled  Dark  findings

 on  Irradiated  Food  58
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 Uplift  of  Adivasis  in  Dadra  and  Nagar 9495  दादरा  नगर  हवेली  में
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 जनजातियों के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 देना
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 निर्धारित की  गई  धनराशि
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 क
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 in  U.P.,  Punjab  and  Bihar  63

 जाना

 9507  उत्पादन  एककों  को  कोयले  का  प्रयोग  Production  Unit  asked  to  Switch  over

 आरंभ  करने  के  लिये  कहना
 to  Coal.  63

 9508  दादरा  कौर  नगर  हवेली  में  टायरों  Agency  for  distribution  of  Tyres  and

 63
 और  ट्यूबों  के  वितरण  के  लियें  एजेंसी
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 लोक-सभा  वाद-विषाद
 अनुदित  संस्करण )

 LOK  SABHA
 DEB

 ATES  TRANSLATED  VERSION)
 ceo

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 1974/ 18  1896

 Wednesday,  May  8,  1974/Vaisakha  18,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleyen  of  the  Clock

 झष्यक्ष  महोदय  पो ठा सोन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair  |

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 Obituary  Reference

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  सदन  को  श्री  ब्रज राज  सिंह  के  निधन  की  सुचना  देनी  है  ।  श्री  गजराज

 fag  का  देहान्त  5  1974  53  की  शरायु  फिरोजाबाद में  हो  गया

 शी  ब्रज राज सिह  ay  तक  द्वितीय  लोक  am  के  सदस्य  रहे  ak  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश

 के  फिरोजाबाद  चुनावों  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  ag  व्यवसाय  से  वकील  ake  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  थे

 भ्र  उन्होंने  अपना  जीवन  हरिजनों  के  उत्थान  ae  सामाजिक  सुधारों  में  लगा  दिया  ।  विद्यार्थी  जीवन  में

 उन्होंने  छोड़ो  आन्दोलन  में  भाग  एक  श्रमिक  नेता  होने  के  नाते  उन्होंने  विभिन्न  मजदूर

 संघों  ate  विशेषतया  हरिजनों  तथा  किसानों  के  संघों  का  संगठन  तथा  स्थापना  की
 ।
 अपने  संसद कालीन

 समय  में  वह  भ्रच्छे  वक्ता  तथा  सक्रिय  संसद  सदस्य  रहे  ।

 हम  naa  इस  faa  के  निधन  पर  गहरा  खेद  व्यक्त  करते  हैं  कौर  मुझे  arm  है  कि  शोक  संतप्त

 परिवार  तक  हमारा  शोक  पहुंचाने  में  यह  सदन  भी  मेरा  साथ  देगा
 ।

 दिवंगत  आत्मा  के  प्रति  अ्रपनी  श्रद्धांजलि  करने  के  लिये  wa  हम  थोड़ी  देर  के  लिए  खड़े

 होंगे ।

 तत्पश्चात्‌  सदस्यगण  कुछ  देर  मौन  खड़े  रहे

 The  Members  then  stood  in  silence  for  a  short  while

 अध्यक्ष  श्रीमती  बसंती  देवी  के  निधन  समाचार  सुन  कर  बहुत  दुःख

 हुआ  है
 ।  उन्होंने  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  थी

 ।
 वह  हमारे  देश  के  बहुत  बड़े  नेता  की  पत्नी

 राष्ट्र  ने  उन्हें  पद्मविभूषण  से  सम्मानित  किया  था
 ।

 देशबन्धु  चितरंजनदास  की  पत्नी  होने  के  साथ

 वह  अपने  में  भी  थी  ।



 May  8,  1974 Oral  Ans\
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 मुझे  तराशा  है  कि  उनके  शोक  संतप्त  परिवार  तथा  पौत्र  श्री  सिधारथ  शंकर  राय  तक  अपना

 शोक  संदेश  पहुंचाने  में  यह  सदन  मेरे  साथ  है  ।

 wa  दिवंगत  आत्मा  के  प्रति  अपना  सम्मान  व्यक्त  करने  के  लिये  हम  कुछ  समय  के  लिए  खड़े

 होंगे  ।

 तत्पश्चात्‌  सदस्यगण  कुछ  देर  के  लिए  कौन  खड़े  रहे

 The  Members  theu  stood  in  silence  for  a  short  while

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 पश्चिम  बंगाल  में  टेलीविजन  केन्द्र  को  स्थापना

 *  977.  श्री  रानेन  क्या  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए

 सब  प्रकार  की  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया  atk

 उक्त  केन्द्र  की  स्थापना  कब  की  जायेगी  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  क्योंकि  टेलीविजन  केन्द्र

 स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी राज्य  सरकार की
 न

 होकर  केन्द्र  सरकार  की  राज्य  सरकार

 को  सहायता  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कलकत्ता  में  स्थायी  टेलीविजन  केन्द्र  1976-77  के  wat  तक  तैयार  हो  जाने  की

 है  ।  इस  परियोजना  के  पुरा  होने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राज्य  सरकार  के  परामशं से  एक

 भ्रन्तरिम  ढांचा  स्थापित  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  दो  रिले  जिनसे  कलकत्ता  टेलीविजन

 केन्द्र  का  सेवा  क्षेत्र  मिदनापुर  ale  भ्रासनसोल  के  बदं-गीत  के  क्षेत्रों  तक  बढ़  के  1976-77

 के  दौरान  तैयार  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 डा०  रानेन  सेन  :  बया  यह  सच  है  कि  यह  टेलीविजन  केन्द्र  कलकत्ता  में  वर्ष  1973  के  wea  तक

 स्थापित किया  जाना  ate  यदि  तो  इस  विलम्ब  के  लिए  कौन  उत्तरदायी है  ?

 श्री  धर्मबीर  सिन्हा
 :

 इसमें  विलम्ब  के  लिए  उत्तरदायित्व  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  परन्तु  यह

 भी  ठीक  नहीं  है  कि  इसकी  स्थापना  ad  1973  में  की  जानी  थी  ।  वास्तव  में  इसके  लिए  भूमि  31

 1973  को  हमें  दी  गई  थी  ।  अतः  यह  करना  गलत  था  कि  1973  में  ही  कलकत्ता  टेलीविजन

 केन्द्र  का  निर्माण  हो  जायेगा  ।  हमारी  यह  मंशा  कभी  नहीं  थी

 डा०  रानेन  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  काफी  समय  पहले  पश्चिम  बंगाल  के  अनेक  छोटे  तथा
 pa  क नमन अम

 बड़े  उद्योगपतियों  छा  Sl  चन  ने  जन  ट्लाविज़न  सट  बनाने  की  मंत्री  मांगी  गई  थी
 पौर
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 18  1896
 ee  ाायतयएणयल्‍यएयएगल्‍एएल्‍एएतएई।तएतएथएल्‍एएएए  एएल

 cafe  तो  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  ae  ieee  eo  के टेलीविजनों

 का  निर्माण  करने  के  प्रस्ताव  विचार  नहीं  किया  गया  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  क्यों  नहीं  किया

 गया  ?

 श्री  aware  इस  प्रश्न  का  संबंध  इलेक्ट्रॉनिक्स  विभाग  से  है  ।  जहां  तक  मुझे  जानकारों

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  कुछ  प्रस्तावों  की  सिफारिश  की  मई  थी  भोर  कुछ  लाइसेंस  दिये  गये

 हैं

 श्री  सोमनाथ  चैटर्जी  :  इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  कलकत्ता  में  सुबह
 10

 बजे  से  दोपहर

 2  amt  तक  बिजली  नहीं  होती  तो  क्या  बैटरी  से  चलने  वाले  टेलिविज़न  सेट  बनाने  का  भी  कोई
 >  ह प्रस्ताव  ठ

 श्री  ovate  इस  दिशा  में  कुछ  प्रयोग  wae  किये  गये  हैं  परन्तु  यह  प्रौद्योगिकी

 अभी  भारत  में  पूर्णरूप  से  विकसित  नहीं  हो  पाई  है  ।  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  इसका  संबन्ध  हमारे

 मंत्रालय से  नहीं

 ato  के ०  दास  चौधरी  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  कलकत्ता  टेलीविजन  केन्द्र  1976-77  तक

 बन  कर  पुरा  हो  जायेगा  ak  उसके  मिदनापुर  तथा  उड़ीसा  के  कुछ  भाग  जायेंगे  ।  क्या

 सरकार  का  विचार  यह  सुविधा  उत्तर  बंगाल  या  श्रीराम  के  कुछ  भागों  तक  पहुंचाने  का  भी  है  ?  दूसरे

 क्या  मंत्री  महोदय  इस  समाचार  पर  भी  कुछ  प्रकाश  डालेंगे  जिसके  भ्रन्तर्गत  कहा  गया  है  कि  सरकार  द्वारा

 कुछ  अमरीकन  एजेंसियों  से  उपग्रह  के  माध्यम  से  देश  के  कुछ  भागों  में  टेलीविजन  प्रसारित

 करने  का  झ  किया  गया  है
 ?

 st  धर्मवीर  कलकत्ता  में  स्थाई  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  1976-77  तक  हो  जाने

 की  संभावना  है  कौर  उसके  दो  प्रसारण  ट्रांससीटरों  द्वारा  मिदनापुर  तथा  श्रासनसोल  के  कुछ  भागों  तक
 प्रसारण  किया  जायेगा  ।  जहां  तक  स्थान-प्रयोग  का  संबन्ध  उसके  लिये  भारतीय

 अन्तरिक्ष  भ्रनुसंघान  संगठन  द्वारा  के  साथ  करार  किया  गया  है  ।  इस  प्रयोग  के  ania

 प्रान्तर  भ्र  राजस्थान  के  कुछ  भाग  झरा  जायेंगे  ।  यह  प्रयोग  परिज्ञानशील  frat  के

 विकास-परिणामों  को  जानने  के  लिये  fear  जायेगा  ।  जहां  तक  उत्तरी  बंगाल  संबन्ध  कभी  उसके

 लिए  हमारी  कोई  योजना  नहीं  है  क्योंकि  स्वीकृति  प्राप्त  योजनाश्रों  में  दो  प्रसारण  ट्रांसमीटर  हैं  जिनके

 अन्तर्गत  बंगाल  के  मिदनापुर  कौर  आसनसोल  के  क्षेत्र  आते  हैं  ।

 डी ०  डी०  टेलीविज़न  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  क्या  कसोटी  अपनाई  जाती

 हैं
 ?

 इसके  लिए  वहां  विद्यमान  रेडियो-सेटों  या  वर्तमान  प्रसारण  व्यवस्था  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  को

 दृष्टिगत  रखा  जाता  है  या  उसे  अपनाने  की  लोगों  की  सेट  खरीदने  की  शक्ति  को  या  लोगों  द्वारा  प्राथना

 पत्न  देने  की  क्षमता  को  दृष्टिगत  रख  कर  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  की  जाती  है
 ?

 थो  घंघोर  जैसा  कि  मानवीय  सदस्य  ने  स्वयं  सुझाव  दिया  टेलीविज़न  को  स्थापना

 करते  समय  जनसंख्या  को  भी  आधार  बनाया  जाता  है  प्रौढ़  इसी  झ्राघार  पर  कलकत्ता  और

 मद्रास  बाद  को  चौथी  योजना  में  शामिल  किया  गया  था  ।  बम्बई  में  talaga  केन्द्र  स्थापित  हो  गया
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 है  ।  मद्रास  में  अगले  वर्ष  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  a  कलकत्ता  के  वारे  में  मैं  पहने  ही  बता  चुका

 हूं  |  विशेष  प्रयोग  के  wats  जो  क्षेत्र  आते  वही  प्रयोग  art  चलाने  के  लिए  अन्य  केन्द्रों  का  आयोजन

 fear गया  है

 att  sto डी०  सेटों  की  संख्या  का  आधार  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  रेडियो  सेटों  wk

 राजस्व  के  आधार
 पर

 तो
 wa

 राज्यों  की  ate  गुजरात  में  टेलीविजन  स्थापित  किये  जाने  के

 अधिक
 जा
 ्  ||

 अध्यक्ष  महोदय
 :  साप  पहले  ही  एक  प्रश्न  पूछ  चुके  zi

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  There  are  many  backward  areas  where  if  T.Y.
 Centres  cannot  be  established,  at  least  satellite  clusters  can  be  there.  At  least  Satellite
 Stations  can  be  set  up  there.

 Mr.  Speaker:  The  main  question  is  about  West  Bengal.

 श्री  नरसिंह  नारायण  इस  का  संबंध  भी  तो  उपग्रह  कार्यक्रम  से  है  ।

 जो  धर्मवीर  उपग्रह  के  म्रन्तगंत  केवल  एकल  faa  प्रवाह  ate  द्वि-ध्वनि  प्रवाह  होंगें  at

 यह  भारत को  केवल
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 घंटों  के  लिए  उपलब्ध  होगा  ।  इससे  क्षेत्रों  तक  पहुंचाने  की  हमारी

 क्षमता  काफी  सीमित  है  ।  हम  इच्छा  होते  हुये  भी  इसे  अधिक  क्षेत्रों  तक  विस्तृत  नहीं  कर  सकते  ।

 Shortage  of  Trunk-Board  Operators  in  Various  Towns  of  M.P.

 *978.  Dr.  Laxminara  yan  Pandeya:  Will  the  Minister  of
 Communications  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  the  telephone  subscribers  are  being  inconvenienced  greatly  because  of
 shortage  of  Trunk-Board  Operators  in  many  towns,  like  Jaora,  Mandsaur,  Ratlam  in  Indore
 Circle  (telegraph)  and  the  P&T  Department  is  also  suffering  financial  loss  on  this  account;
 an

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  the  P&T  Department  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri.  Sher  Singh):  (a)  The
 full  sanctioned  strength  of  Trunk  Switch  Board  Operators  is  available  at  Mandsaur  and
 Ratlam.  There  is  shortage  of  one  trunk-board  operator  out  cf  the  strength  of
 five  at  Jaora.  The  department  is  not  suffering  any  financial  loss.  The  subscribers  are
 also  not  inconvenienced.

 (b)  Necessary  action  for  filling  up  vacant  post  at  Jaora  is  being  tuken.

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  The  reply  is  contrary  to  facts.
 I  have  drawn  the  attention  of  the

 Telephone  Exchanges  of
 the  entire  Indore  circle  are  not  functioning  satisfactorily.
 hon.  Minister  towards  these  Exchanges  through  my  letter.  Lalso  wrote  him  about  Jaora,
 Mandsor,  Ratlam  and  many  other  places.  Some  time  back  the  capacity  of  these  Exchanges
 was  augmented  but  accordingly  the  capacity  of  Boards  and  operators  was  not  increased.
 This  is  resulting  in  inconvenience  to  the  subscribers  and  financial  loss  to  the  P  &  T  De-

 partment,  Is  it  not  a  fact?  An  additional  Board  is  required  for  Jaora  for  which  material
 is  available,  but  why  it  is  not  being  installed?

 Shri  Sher  Singh:  My  submission  is  that  in  Mandsaur  and  Ratlam  twenty  and  fifty
 eight  operators  are  required  and  they  are  there.  There  is  no  shortage.  It  is  only  Jaora

 Exchange  which  is  short  of  one  operator.  The  sanctioned  strength  of  this  Exchange  is  of

 five.  The  sanctioned  strength  is  five  so  that  each  of  them  can  get  one  off  day  in  a  Week.

 4



 1974  मौखिक  उत्तर
 द  जिलवाना
 Now  that  this  exchange  is  short  of  one  operator,  they  resume  their  duty  turn  by  turn.  We

 provide  them  overtime  allowance  and  they  work  on  holidays  also.  That  way  neither
 there  is  any  inconvenience  to  the  subscribers  nor  any  financial  loss  on  that  account.

 Shri  Laxminarain  Pandey:  The  reply  of  the  hon.  Minister  is  misleading.  The  overtime
 allowance  is  given  only  in  some  cases.  The  work  in  these  exchanges  is  suffering.  If  one
 is  to  connect  Mandsaur  with  Bombay  it  is  likely  to  take  eight,  ten  or  twelve  hours,  but  ordi-

 narily  it  should  not  take  more  than  2  hours.  May  I  know  if  he  will  get  this  issue  re-examined
 and  when  the  capacity  of  exchanges,  and  the  number  of  Boards  have  been  increased,  why
 the  number  of  operators  has  not  been  increased  accordingly?  Will  he  make  up  the  deficiency?

 Shri  Sher  Singh:  I  will  look  into  it  and  in  case  there  is  any  deficiency,  I  will  see  to  it.
 But  the  number  of  operators  is  not  at  its  cause.  As  regards  overtime,  it  has  not  been  stop-
 ped  altogether  but  it  is  sanctioned  as  and  where  it  is  necessary.  So,  if  we  esk  them  to  re-
 ‘sume  duty  on  weekly  off  day,  we  pay  overtime  for  that,  I  will  look  into  the  difficulties
 pointed  out  by  the  hon.  Member.

 Shri  5.  Bhaura:  What  is  the  reason  thet  strength  of  operators  is  not  full  in  any
 Exchange  in  India?

 The  Boards  of  the  Telephone  Exchanges  are  out-dated.  I  want  to  know  when  the
 new  Boards  are  available,  what  is  the  hitch  in  switching  over  to  the  new  Boards?

 Mr.  Speaker:  Please  do  not  go  out  of  the  scope  of  the  question.

 Shri  R.V.  Bade:  A  mention  of  overtime  allowance  has  been  made  by  the  hon.  Minister
 and  I  want  to  know  how  much  overtime  has:  been  given  during  the  last  four  months  Jaora
 and  when  it  was  paid?  In  Jaore  no  overtime  is  paid.

 Shri  Sher  Singh:  I  require  notice  to  tell  how  much  overtime  has  been  given  but  whe  n
 ‘we  are  Short  of  one  opeiator,  we  do  give  overtime  when  an  operator  works  on  rest  day.

 इंधन  शोर  भारी  जल  सम्बन्धी  कमी  दल  का  प्रतिवेदन

 +
 न  981,  at  डी०  डी०  देंसाई

 at  पो०  गंगा  देव
 :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंधन  कौर  भारी  जल  संबंधी  कर्मी  दल  जिसकी  नियुक्ति  वर्ष  1973

 में  की  गई  झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  ने  कर्मी  दल  के  प्रतिवेदन  पर  Sans fa  लार  किया |  नला

 यदि  तो  क्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  इस  प्रतिवेदन  के  mare  पर  परमाणु  शक्ति  संबंधी

 एक  15  वर्षीय  कार्यक्रम  तेयार  कर  रहा  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्या  मंत्री  (sit  कृष्ण  चन्द्र
 :  से  ईधन  एवं  भारी  पानी

 संबंधी  अध्ययन  के  लिए  जो  भ्रध्ययन  दल  गठित  किया  गया  उसने  अपनी  प्रारंभिक  रिपोर्ट  पेश  कर  दी

 एक  15  वर्षीय  रूपरेखा  तैयार  करने  के  उद्देश्य  से  इस  रिपोर्ट  पर  made  एवं  विकास  तथा

 आइसोटोप  से  संबन्धित  अध्ययन  दलों  की  रिपोर्टों  के  साथ-साथ  विचार  किया  जा  रहा

 श्री  डो ०  डो०  उत्तर  है  ।  प्रश्न  का  संबन्ध  कुछ  विशेष  मामलों  से  जिनमें  से  एक

 है  परमाणु  ऊर्जा  के  माध्यम  से  बिजली  का  उत्पादन  करना  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  उन्हें
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 कुछ  कौर  अधिक  विशिष्ट
 रूप

 से  मुझे  यह  बताना  चाहिये  कि  क्या  उनके  मंत्रालय  या  सरकार
 हारा

 देश  मैं
 ही  उपलब्ध  ईंधन  sie  विशेषतया  तेल  ak  ग्राणीण  ईंधन  शादी  से  बिजली का  उत्पादन

 करने  संबंधी  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ake  क्या  इस  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  हमारी  oat  15 वर्षीय

 ्रावश्यकताओओं  की  aire  ध्यान  दिया  यदि  तो  क्या  भविष्य  में  रिएक्टर  भी  बनाये

 क  ह  के
 जायेंगे

 ?
 उस  स्थिति  में  क्या  वह  विचार  करेंगे  कि

 अध्यन  महोदय  कया  यह  सभी  उस  एक  प्रश्न  के  भाग  हैं
 ?

 थ्रो  डो ०  डो  ०  देसाई  जी  al  |

 प्रश्न  के  इतने  भागों  को  दृष्टिगत  रखते  यदि  मंत्री  महोदय  श्राप  को  विशिष्ट

 उत्तर  नहीं  दे  सकते  तो  शाराइको  उन्हें  दोष  नहीं  देना  चाहिये  ।

 डो०  डो
 ०  देसाई :  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  बीच-बीच  में  व्यवधान  होते  रहे  नगर

 मंत्री  महोदय  चाहेंगे  तो  मैं  act  प्रश्न  दोहरा  दूंगा  ।

 थ्रो  कृष्ण चन्द  मत्त  इसकी  आवश्यकता नहीं  है

 at  डो
 ०  डो  ०  देसाई  :  मैं  कह  रहा  था  कि  क्या  इस  कार्यक्रम  में  रिएक्टर  भी  बनाये  जायेंगे

 are  यदि  तो  यह  किस-किस  क्षेत्र  में  लगाये  जायेंगे
 ?

 थ्रो  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  इन  का  प्रश्न  कर्मी  दल  से  सम्बद्ध  था  उसका  उत्तर  दे

 दिया  गया  i  wa  सदस्य  महोदय  ने  बहुत  से  प्रश्न  पूछे  सर  उन्होंने  जो  प्रश्न  उनका  मूल  प्रश्न
 से  विशेष  सम्बन्ध  हो  या  न  उनका  संबन्ध arm  15  वर्षों  से  wa

 सरकार  का  आणविक  इंधन  से  बिजली  का  उत्पादन  करने  का  कार्यक्रम  है  ।  तारापुर  राजस्थान

 के  बिजली-घरों  में  पहले  ही  परमाणु  बिजली  घरों  से  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  |  इसी  प्रकार  का

 एक  एकक  राजस्थान  में  निर्माणाधीन  है  तथा  wer  दो  मद्रास  में  निर्मित  किये  जा  रहे  पांचवीं  ak

 छठी  पंचवर्षीय  योजनाकारों  में  नरोरा  के  प्रथम  ate  द्वितीय  चरण  का  निर्माण  हो  जायेगा  ।  यह  बिजली

 उत्पादन  कार्यक्रम  की  मोटी  रूपरेखा  है  ।

 जहां  तक  हमारी  बिजली  की  श्रावश्यकताश्ं  का  ध्यान  रखने  का  aaa  इससे  परमाणु

 ऊर्जा  उत्पादित  बिजली  तो  देश  की  आवश्यकता  का  केवल  एक  ही  पुरा  कर  सकेगी  ।

 जहां  तक  [  ब्रीडर  का  संबंध  यह  मद्रास  में  लगायें  जा  रहे  हैं  ।

 नहीं  पाये  जब  इनका  निर्माण  हो  तभी  हम  इनके  बारे  में  ऐसा  कुछ  कह  सकने  की  स्थिति  में

 होंगे  जो  कि  रीडर  रिएक्टर  कार्यक्रम  के  लिए  सहायक  होगा  ।  हम  ऐसा  करना  चाहते  हैं  यह  हमारे

 विचाराधीन है  ।

 श्री  डॉ०  डॉ०  देसाई  :  पन-बिजली  के  अतिरिक्त  कोयला-खान  तथा  कोयला  क्षेत्र  बिजली के  दो

 मुख्य  स्रोत  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  नर्मदा  से
 पन-बिजली

 की  क्षमता  जिसका  कभी  तक
 उपयोग

 नहीं  किया  गया  उपयोग  करेंगे  शर  क्या  गुजरात  जैसे  क्षेत्रों  जहा ंसे  कोयला  क्षेत्र  दूर  परमाणु

 बिजली  घर  की  स्थापना  करेंगे
 ?
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 शो  कृष्ण  चन्द  जहां  तक  कोयला-क्षेत्रों  से  टूर  वाले  स्थानों  में  परमाणु  बिजली  तथा

 बिजली  के  उपयोग  का  प्रश्न  यह  एक  मोटी  सामान्य  बात  है  परन्तु  इसके  लिए  हमें  संबंधित

 बिजली  परियोजना  पर  निर्भर  रहना  होगा  ।  जहां  तक  नर्मदा  का  सबन्ध  यह  प्रश्न  सिंचाई  wk  विद्युत्‌

 मंत्रालय  से  पूछा  जाना  चाहिए  ।

 श्री  पी
 ०

 गंगादेव
 :

 परमाणु  बिजली  की  15  वर्ष  की  प्रायोजित  रूप  रेखा  को  ध्यान  में  रखते हुए

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  तापीय  तथा  पन  बिजली  की  प्रति  यूनिट  लागत  के  साथ-साथ  परमाणु

 बिजली  की  प्रति  यूनिट  लागत  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ake  यदि  तो  बिजली
 कार्यक्रम

 को  सफल  बनाने  के  लिए  लागत  के  af  mae  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  करने  पर

 विचार  fear  जा  रहा  है  ?

 श्री  कृष्णचन्द्र  लागत  के  अधिक  wat  के  बारे  में  मुझे  जानकारी  नहीं  है
 ।

 पन  बिजली

 सबसे  सस्ती  है  कौर  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  में  बनाई  जाने  वाली  परमाणु  बिजली  थोड़ी  महंगी

 है  परन्तु  तापीय  बिजली  की  ote  कम  महंगी  लागत  बिजली  घर  के  एकक  के  तथा

 इसके  स्थापना  स्थल  तथा  कारणों  पर  निर्भर  करती  है  ।  लागत  के  ais  तैयार  करने  के  लिए  इन

 सभी  कारणों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  मेरे  विचार  में  यही  मोटी  रूपरेखा  हो  सकती  है  ।

 श्री  एच
 ०

 एन
 ०

 मुकर्जी  :  योजना  आयोग  ने  कुछ  माह  ys  कहा  था  कि  तेल  संकट  के  कारण  बिजली

 इंधन  तथा  भारी  जल  के  बारे  में  दल  का  प्रतिवेदन  देर  से  जाएगा  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मैं  जानना  चाहता  fe  विकास  से  संबन्धित  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  झा धिक

 जीवन  में  संसाधनों  के  उपयोग  की  क्षमता  के  बारे  में  कोई  प्रगति  हुई

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  यह  एक  महत्वपूर्ण  कर्मी  दल  है  ।  दो  अन्य  कर्मी  दलों  के  निष्कर्षों  को  भी

 इसके  साथ  सम्बद्ध  करने  का  विचार  था  ताकि  समेकित  15  वर्षीय  योजना  बनाई  जा  सके  ।  दो  wer  कर्मी

 दल  प्रनुसघाः द  तथा  विकास  कौर  के  बारे  में  थे  ।  कर्मी  दलों  ने  प्रतिवेदन  दे  दिए  हैं

 झर  उन  पर  विभाग  ढारा  विचार  किया  जा  रहा  है  कठिनाई  यह  है  कि  जिन  लागत  अनुमानों  के

 बर  कर्मी  दलों  ने  निष्कर्ष  दिए  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  उनमें  अन्तर  a  गया  है
 ।

 इस  मामले  में

 अन्तिम  नीति  निर्णय  लेने  से  पुर्व  इसको  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 श्री  समर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारत  में  ग्रेफ़ाइट  नहीं  है  कौर  सभी

 कारों  को  भारी  जो  रियेक्टर ों  के  लिए  आवश्यक  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  कौर  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  रियेक्टर  उत्पादन  का  विस्तार  हो  रहा  क्या  सरकार  भारी  जल  की  उत्पादन

 क्षमता  के  विस्तार  पर  विचार  करेगी  ताकि  हम  feed  के  लिए  भारी  जल  की  सप्लाई  में  श्रात्मनिभेरता

 प्राप्त  कर  सकें  तथा  निर्यात  संभाविता  की  दृष्टि  से  fared  के  भावी  कार्यक्रम  बना  सकें
 ?

 श्री  perez  निर्यात  संभाव्यता  के  बारे  में  मुझे  पता  नहीं  है  परन्तु  श्रपनी  श्रावश्यकतातओं

 को  पूरी  करने  के  लिए  उत्पादन  में  विस्तार  करने  की  हमारी  पूरी  मंशा  है  ।

 प्रबोध  चन्द  :  क्या  उनके  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  कनाडा  तापीय  पन  तथा  परमाणु

 बिजली  घरों  से  बिजली  पैदा  करने  के  अतिरिक्त  बिजली  पैदा  करने  के  feat  तथा  वायु  के  उपयोग

 के  बारे  में  परीक्षण  किए  जा  रहे  भारत  में  ऊंचे-ऊंचे  पहाड़  है  हर  समय  हवा  कौर  गांधी  चलती

 दहती  है  कौर  इन  साधनों  से  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  टरबाइनों  का  प्रयोग  किया  जा  सकता
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 अध्यक्ष  महोदय
 :

 ग्रुप  प्रश्न  पूछने  की  बजाय थ  मन्नी  महोदय  को  जानकारी  दे  रह

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  मंत्री  महोदय  के  पास  जानकारी है  ।

 अध्यक्ष  प्रापके  पास  जानकारी  है  जो  आपने  मंत्री  महोदय  को  दें  दी

 वर्ष  1974-75  को  योजना  के  लिए  परिव्यय  सें  कटौती

 *  982.  st  आर  ०  वी  ०  स्वामीनाथन

 को  प्रसन्न भाई मेहता  et ‘d

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  परिव्यय  को  कम  कर  दिया  गया  है  atk

 यदि  at,  तो  कितना

 क्या  तमिलनाडू  को  उसकी  विधिक  योजना  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  में

 भी  कोई  कटौती  करने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  कितनी  सहायता  कम  करने  का  विचार  कौर

 गुजरात  ate  ora  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दिए  जाने  का  विचार  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  गया

 विवरण

 वित्तਂ  मंत्रालय  vat  राज्य  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  विस्तृत  विचार-विमर्श  के  आधार  पर

 योजना  आयोग  द्वारा  1974-75  की  वार्षिक  योजना  के  लिए  कुल  4843  करोड़  का  परिव्यय

 स्वीकृत  किया  गया  है  ।  इन  चघिचारं-विम्शों  के  आधार  पर  स्वीकृत किए  गए  परिव्यय  में  बाद  में  कोई

 कमी  नहीं  की  गई  ।

 ate  गुजरात  तथा  ग्राम  की  1974-75  की  स्वीकृत  वार्षिक

 mata  में  दर्शायी  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  निम्नलिखित  ti--

 ह  क  क  अक  कन  लि  कन
 करोड़  में  )

 1974-75  राज्यों  के  लिए  राज्यों के

 स्वीकृत  बारीक  दर्शाई गई  केन्द्रीय  संसाधन

 योजना  सहायता
 ee

 112.00  41.15  70.85

 143.  oe  32.  17.  111.15

 53.66  40.  04  13.62

 ज्यों  को  ast  गई  1974-75  की  विधिक  योजना  के  लिए  AA  सहायता  की  मात्ना  में

 कमी  करने  कां  कोई
 '

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 a न  त a

 श्री  कार  वो
 ०  :

 मैंने
 यह  पूछा  था  कि  कया  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के

 में  कटौती की  गई  है  यदि हां  तो  कितनी  ?  मंत्री  महोदय  ने  इसका  उत्तर  दिया  और

 केवल  इतना  बताया  हैं  कि  प्रस्तावित  परिव्यय  4843,  68  करोड़  wd  का  है  ।  क्या  यह  मूल  wine  हैं

 अथवा  कटौती  करने  के  बाद  वाले  ऑझ्रांकड़े  हैं
 ?

 तमिलनाड़ु  का  वर्ष  1974-75  का  प्रस्तावित  विधिक

 योजना  परिव्यय  112  करोड़  रुपये  का  है  कौर  केन्द्रीय  सहायता  41.  15  करोड़  रुपये  हैं  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाड़ु  ने  कितनी  सहायता  की  मांग  की  थी  ।

 शो  मोहन  मारिया  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  राज्य  केन्द्रीय  मंत्रालयों

 wt  वित्त  मंत्रालय  की  सलाह  के  बाद  4843.68  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  बनाया  गया  है  ।  इसमें

 कटौती  करने  का  प्रशन  नहीं  है  ।  तमिलनाड़ु  ने  1974-75  के  लिए  165  करोड़  रुपये  का  परिव्यय

 तैयार  किया  गया  था  i  तमिलनाडू  को  34  ल०  संसाधनों  we  केन्द्रीय  सहायता के  बारे

 में  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  की  सलाह  के  बाद  112  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  तैयार  किया  गया

 श्री  कार  वो ०  स्वामीनाथन  :  अन्य  देशों  तथा  अप्रत्याशित  स्रोतों  से  सहायता  मिलने  की  गुंजाइश

 है
 ।

 प्रधान  मंत्री  की  ईरान  यात्रा  के  बाद  उस  देश  से  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 किए  गए  mea  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  अन्य  देशों  से  भी  सहायता  मिलने  की  arm  है  ।  इसीलिए

 क्या  सरकार  कुल  व्यय  में  बढ़ोतरी  करने  तथा  राज्यों  को  शरीक  सहायता  देने  पर  विचार  करेगी  ?

 at  सोहन  मारिया  :  राज्यों  के  परिव्यय  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।  सदन  तेल

 संकट  से  पूरी  तरह  है  तौर  इसका  सामना  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रश्न के  भाग  के  उत्तर  में  विशेषरूप  से  यह  नहीं  बताया  गया

 है  कि  गजरात  की  मल  मांग  क्या  थी  शर  इसमें  कितनी  कमी  गयी  तथा  इस  कमी  के  क्या  कारण

 थे  ।  क्या  मंत्री  महोदय  कृपा  करके  हमें  बतायेंगे  कि  दिल्ली  में  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  तथा  गजरात

 के  aa  अधिकारियों के  साथ  कब  चर्चा  हुई  थी  ae  क्या  उन  चर्चाओं  में  तथा  बाद  भारत

 सरकार  ने  कुछ  गैर-योजना  व्यय  तथा  संसाधनों  को  योजना  व्यय  तथा  संसाधनों  में  शामिल  कर  लिया

 झर  उन्हें  योजना  संसाधनों  के  रूप  में  दिखाकर  इस  प्रकार  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  संसाधनों

 की  wie  को  बढ़ाने  का  प्रयास  किया  है
 ?

 श्री  मोहन  मारिया  गुजरात  सरकार  की  वार्षिक  योजना  का  प्रस्ताव
 150

 करोड़  रुपये
 का का  थो

 sie  गजरात  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  के  पश्चात्‌
 143.  32

 करोड़  रुपये  के  लिये  सहमति  हुई

 थी  ।  जहां  तक  गैर-योजना  we  योजनागत  व्ययों  का  सम्बन्ध  कुछ  निर्णय  लिये  गयें  हैं  जिसके  द्वारा

 कुछ  स्थितियों  में  विशेषकर  रख-रखाव  के  सम्बन्ध  में  गेर-योजना  व्यय  को  योजनागत  व्यय  समझा  जाता

 किन्तु  इससे  गुजरात  की  योजना  पर  भ्रमित  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है
 ।

 श्री  do  जो ०  मावलंकर :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  की  यही  नीति  क्योंकि

 उदाहरणार्थ  पुलिस  के  क्वार्टरों  के  निर्माण  पर
 सच

 किये  ज़ाने  वाले
 धन

 को  ay  में  शामिल

 किया  गया  था  ।  ara  इस  निर्णय  पर  किस  प्रकार  पहुंचे  हैं  कि  एक  विशेष  व्यय  योजनागत व्यय

 © x  गैर-योजना  व्यय  है  श्राप  गैर-योजना  के  प्रावधान  में  वृद्धि  करें  देतें  हैं  a  बाद  में  इसे

 योजना  के  प्रावधान  में  बदल  देते  हैं  इस  प्रकार  am  यह  feet  देते  हैं  कि  ग्रिनेल  प्रयोजन  ae
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 के  लिये  श्रमिक  धन  दिया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  at  नीति  दोनों  व्ययों  के

 बीच  जो  भेदभाव  उसे  दूर  करने  की  है  ।

 श्री  सोहन  गृह  निर्माण  गतिविधियों  के  मामले  में  यदि  पुलिस  के  लिये  कुछ  क्वार्टरों

 का  निर्माण  करना  होता  है  कौर  यदि  उनके  लिये  किये  जाने  वाले  व्यय  को  गैर-योजना  व्यय  समझा  जाता

 तो  ag  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बात  विस्तारपूर्वक  स्पष्ट  करने  के

 लिये  तैयार  हूं

 at  दार ०  एस०  विवरण  में  सरकार  द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  इन  चर्चाश्रों  के  आधार

 पर  स्वीकृत  परिव्यय  में  बाद  में  कोई  कमी  नहीं  की  गयी  है  ।

 of  the  Chief-Minister  or  the  State  Government.
 It  is  evident  from  the  statement  that  the  reduction  has  been  made  with  the  approval

 I  think  that  keeping  in  view  of  the  plight  of

 Madhya  Pradesh,  which  is  a  backward  state,  the  Chief  Minister  would  not  have  agreed  to
 the  reduction.  I  want  to  know  wh:ther  you  have  kept  in  view  the  specific  condition  and

 backwardness  of  the  state  while  preparing  the  outlay  for  the  first  year  for  advancing  your
 contribution  as  one  third  pcpulation  of  the  state  is  >f  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  ?

 महोदय  मुख्य  प्रश्न  में  तथ्यात्मक  सूचना  के  बारे  में  पूछा  गया  था  ।  उसे  तीन  राज्यों
 >

 तमिलनाडु  कौर  क़सम  में  गया

 श्री  सोहन  मारिया
 :
 मैं  इस  सभा  में  केवल  इतना  ही  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  हमने

 विमर्श  ai  की  थीं  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  हमें  आवश्यक  रूप  से  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  स्वीकृत

 किया  जाता  है  ।  झ्राखिरकार  ये  राज्य  सरकार  के  संसाधन  केन्द्रीय  सहायता  हो  हैं  जिन्हें  ध्यान  में

 रखा  जाता  है  ।  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  हमने  उनके  साथ  चर्चा  की  ake  उन  पर  यथासम्भव  इतने

 संसाघन  जुटाने  के  लिये  ज़ोर  दिया  ताकि  हम  योजना  परिव्यय  में  वृद्धि  कर  सकें
 ।

 श्री  सुरेन्द्र  wert
 :

 मेरा  पूरक  मूल  प्रश्न  के  भाग  से  सम्बन्धित  है
 ।

 मैं  यह  जानना

 चाहता  कि  कया  विभिन्न  राज्यों  के  लिये  सहायता  राशि  निर्धारित  करने  का  कोई  मानदण्ड  बनाया

 गया  है  या  कि  इसके  बारे  में  मनमाने  ढंग  से  कौर  तदर्थ  आधार  पर  निर्णय  किया  जाता  है
 ।

 श्री  मोहन  धारिया
 :

 केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  में  free  तद थें  आघार  पर  नहीं  किया  जाता
 ।

 मैंने  अनेक  अवसरों  पर  इस  सभा  में  स्पष्ट  किया  है  कि  हमने  बेशक  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  अनुमोदन

 से  गाडगिल  फार्मूले  के  नाम  से  एक  फार्मूला  बनाया  है
 ।

 उसी  फार्मूले  तथा  उन  विचारों  के
 mae  पर

 ही  हम  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करते  हैं
 |

 st  पी०  बेकटासुब्बेया :  क्या  1974-75  की  वर्षीय  योजना  के  लिये  कुल  परिव्यय  में  एक

 विशेष  सहायता  शामिल  है  जिसे  श्रान्ध्र  प्रदेश  में  पिछड़े  क्षेत्रों  को  दिया  जाता  है  जैसाकि  छः-सूची  फार्मूले

 maa  वचन  दिया  गया  है  ?

 भ्रध्यक्ष  यह  प्रश्न  आन्ध्र  प्रदेश  से  सम्बन्धित  नहीं  है
 |

 श्री  पी०  बेंकटासुब्बेबा
 :

 क्या  वार्षिक  योजना  में  वह  विशेष  सहायता  शामिल  है  जिसे  oer

 प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है
 ?
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 1896  )
 ne ee

 et  वयालार  रि
 :

 हम  केरल  के  बारे  में  भी  जानना  चाहते  हैं  ।

 mere  महोदय  :  प्रश्न  में  तीन  राज्यों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  यदि  मैं  oral  प्रश्न  पूछने

 की  अनुमति  देता  तो  मुझे  wer  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  इसी  तरह  प्रश्नों  को  पूछने  की  अनुमति  देनी

 होगी  art  प्रत्येक  सदस्य  प्रश्न  gor  के  लिये  उठ  खड़ा  होगा  ।

 थ्री  पी०  बेंकटासुब्बेया
 :

 छः-सुनील  फार्मूले  के  ara  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये

 विशेष  सहायता  देने  का  वचन  दिया  रया  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  परिव्यय में  यह

 शामिल है  अथवा  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  प्रश्न  को  कौर  समय  नहीं  देंगे  ।

 को  मोहन  धारिया  :  जहां  तक  area  प्रदेश  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जितनी

 सहायता  का  आ्राश्वासन  दिया  गया  वर्ष  1974-75  के  लिये  योजना  परिव्यय  को  अन्तिम  रूप  देते

 समय  उस  आश्वासन  को  ध्यान  में  रखा  गया  ।

 शी  नरेन्द्र  कुमार  मालवे  :  कया  मंत्री  महोदय  को  यह  पता  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 way  वर्ष  में  राज्य  वित्त  के  मामले  में  बहुत  ही  निराशाजनक  बात  तमिलनाडु  में  oer  बातों  के  साथर

 200  करोड़  रुपये  से  भ्रमित  की  भारी  घाटे  की  श्रथेव्यवस्था  को  अपनाया  गया  है  ।  यह  केवल

 are  में  ही  नहीं  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  श्री  सेझियान  मुझ  से  नाराज़  हो  वित्तीय

 हीनता  में  उनका  राज्य  सबसे  art  है  ake  मेरा  राज्य  दूसरे  नम्बर  पर  जाता  है  ।  उसके  बाद  मध्य

 देश  तथा  अन्य  राज्य  हैं  ।

 यदि  यह  बात  ठीक  तो  क्या  हमने  प्रथम  वर्ष  के  लिये  यह  am  की  थी  कि  राज्यों  को

 बड़े  पैमाने  पर  संसाधनोंਂ  को  जुटाने  का  प्रयास  करना  तो  क्या  इस  की  श्र्थव्यवस्था  से  यह

 मालूम  होता  है  कि  ऐसे  प्रयासों  का  पूर्ण  रूप  से  अभाव  रहा  है  ate  यदि  तो  इसके  प्रति  मंत्रालय

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  यह  orem  करती  है  कि  जिन  मूल  लक्ष्यों  की  उसने  योजना  में

 कल्पना  की  उन  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  |

 at  मोहन  मारिया  :  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  को  घाटे  के  बजट  पेश  न  यथासम्भव

 अघिक  से  झ्र धिक  संसाधनों  को  राजसमिति  तथा  अन्य  समितियों  के  प्रतिवेदनों को  ध्यान  में  रखने
 झर

 अधिकतम  संसाधनों  को  जुटाने  की  कौर  ध्यान  देने  का  cert  दिया  है  |

 मूल  लक्ष्यों  के  इन  परियों  के  अनुसार  gard  जो  कुछ  भी  सहमति  राज्य  सरकारों

 के  साथ  हुई  उस  सीमा  तक  हमारा  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  रहेगा  कि  मूल  लक्ष्यों  को  प्राप्त

 किया  जाये  ।

 at  इन्द्रजीत  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  मूल्य  स्तर  पर  करोड़  रुपये

 के  इस  कुल  परिव्यय  का  अनुमान  लयाया  गया  है  ।  क्या  यह  अनुमान  बेईमान  मूल्यों  के  भ्राता

 बद  लगाया  गया  है  अथवा  बहुत  ही  वास्तविक  सम्भावना  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  कि  1974-75
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 के  दौरान  लगभग  23-26  प्रतिशत  के  बीच  तक
 वृद्धि  दोहरायी  ज़ा  सकती  जैसाकि गत  वर्ष

 हुई  थी
 ?

 इस  मामले  में  मूल  लक्ष्यों  जिनके  साथ  इन  परियों  का  सम्बन्ध  कितना  प्रभाव

 पड़ेगा  ।

 श्री  मोहन  धारिया
 :

 ये  1973-74  के  मूल्य  स्तरों  पर  आधारित  हैं  ।  यह  बात  .  सच

 है  कि  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  ने  मूल्य  लक्ष्यों  को  अचानक  श्र  बुरी  तरह  प्रभावित  किया  है  ।  यद्यपि  हमारा

 समूचा  प्रयास  कामों  को  पुरा  करने  तथा  पहले  स्थापित  की  गयी  क्षमताश्रों  को  उपयोग  करने  का

 चाहे  यह  कृषि  क्षेत्र  में  हो  अथवा  औद्योगिक  क्षेत्र  में  ake  उस  सीमा  तक  मूल्यों में  वृद्धि  को  बाधक

 नहीं  बनना  चाहिये  ।

 को  इन्द्रजौ  गुप्त  यह  किस  प्रकार  बाधक  नहीं  बनेगी  ?

 श्री  सेझीयान  :  यह  बाधक  बनेगी  |

 श्री  पीलू  मोदी
 :

 यद्यपि  सरकार  इस  बारे  में  चिन्तित  नहीं  तथापि  यह  होगा  ही
 ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 इन  परियों  का  तब  तक  कोई
 wd

 नहीं  होगा  जब  तक  इन्हें  मूल्यों  के

 उतार-चढ़ाव से  सम्बन्धित  नहीं  किया  जाता  ।  इस  प्रकार  मूल्य  लक्ष्यों  को  कभी  भी  प्राप्त  नहीं  किया
 जायेगा  |

 योजना  मंत्री  डो०
 पी०

 :  मैं  ama  wane  से  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  अपने

 सहयोगियों  द्वारा  कही  गयी  बातों  के  अतिरिक्त  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 लक्ष्यों  सनौर  नियतन  का  मूल्यांकन  1973-74 के  मूल्य  स्तर  पर  आधारित है  ।  इस  में  सन्देह

 नहीं  है  कि  मूल्य-वृद्धि  में  कोई  कमी  दिखाई  नहीं  दे  रही  है  ate  प्रत्येक  मास  मूल्यों  में  वृद्धि  के  अनुसार

 परिव्यय  के  बारे  में  हिसाब  लगाना  तथा  पुनः  हिसाब  लगाना  सम्भव  नहीं  eee

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 क्या  इतने  दूर  तक  की  बात  सोची  गयी  है  ?

 हम  निश्चित  रूप  से  कुछ  समय  के  पश्चात्‌  मूल्यों  में  होने
 वाली  वृद्धि  के

 प्रभाव
 पर

 ध्यान  देंगे  a  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  योजना  पर  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  |

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  क्या  लक्ष्यों  में  कटौती  की  जायेगी
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इतने  अधिक  सदस्य  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  ।  हमें  केवल  दो  या  तीन  प्रश्न

 पूछने  चाहिये i  पहने  ही  45  मिनट  बीत  चुके  हैं  ।  हमें  कई  प्रश्नों  को  निपटाना  है  ।

 बरगला  प्रशन  |

 भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के  सैनिकों  को  पेंशन  मंजूर  करने  में  विलम्ब

 *  ०83.  श्री  व्यालार

 श्री  रामचन्द्रन  कड ना पल्लो  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भूतपूर्व  snare  हिन्द  फौज  के  सैनिकों  को  राजनैतिक  पेंशन  मंजूर  करने  काफी

 विलम्ब हो  गया  है
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 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण

 प्रत्येक  राज्य  में  भूतपूर्व  श्रीपाद  हिन्द  फौज  के  कितने  सैनिकों  को  पेंशन  मंजूर  की  गई  है
 ?

 गृह  मंत्रो  उमाशंकर
 :  कौर  भूतपूर्व  ane  हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों

 से  प्राप्त  26,640  श्रावेदन  पत्र
 2  श्रेणियों  के  wage  सैनिक  17,604  तथा  भूतपूर्व  सिविलियन

 9,036 |

 पहली  श्रेणी  के  6,978  झावेदन-पत्नों  का  निपटान  किया  जा  चुका  है  ।  दूसरी  श्रेणी  के  1,083

 ्रावेदन-पत्नों का  निपटान  किया  जा  चुका  है  ।

 way  सेना  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  कुछ  रिकार्ड  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  हैं  इससे  बाद

 के  भारी  संख्या  में  अ्रतिरिक्त  श्रीचंदन-पत्तों का  निपटान किया  जा  सकेगा  ।

 अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 भूतपूर्व  हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों  की  संख्या  का  विवरण  जिन्हें  30-4-1974  को  राज्यवार

 पेंशन  स्वीकृत की  गई  हैं  ।

 राज्य  प्राप्त हुए  तथा  स्वीकृत  अस्वीकृत निपटान  के

 जांचे  गय  लिये  लम्बित

 अ्रावदन-पत्र

 a

 लए एएए एएए  ei  अ

 अण्डमान घ्राण  निकोबार

 ग्रान्ट्स  प्रदेश  125  17  108

 अरुणाचल  प्रदेश

 e  10

 93  17  73 बिहार

 चण्डीगढ़  26  20

 दिल्ली  527  378  15  134

 174  21  12  144

 हरियाणा  2,785  1,794  29  962

 हिमाचल  प्रदेश  1,181  447  10  724

 जम्म  कौर  काश्मीर  218  174  43

 14 केरल  ,
 ह eee

 1,904

 13



 Oral  Answeis  May  8,  1974

 a

 233  227

 मध्य  प्रदेश  204  28  167

 478  61  415

 584  41  543

 522  516

 49  48

 7,309  3,005  33  4,271

 337  146  190

 5,222  16  137  5,069

 10  10

 उत्तर  प्रदेश  4,469  771  3,690

 पश्चिमी  बंगाल  171  166

 बाण

 26,640  6,949  276  19,415

 8  8

 श्री  व्यालार  :  विवरण से  पता  चलता  है  कि  प्राप्त  आवेदन  पत्तों  की  संख्या  26,640

 जिसमें  से  केवल  6,000  के  लगभग  श्रावेदन  पत्तों  को  निपटाया  गया  है  ।  यह  बिलकूल  ही  स्पष्ट

 है  कि  anne  फौज  के  भूतपूर्व  सैनिकों  से  पेंशन  के  लिये  आवेदन  पत्न  निपटाने  में  काफी  विलम्ब

 हुआ  है  ।  इसका  पता  स्वयं  प्रतिवेदन  से  ही  चल  जाता  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  क्या  श्रीपाद  हिन्द  फौज

 संबंधी  समिति  जिसमें  सिफारिश  करनी  बैठक  नहीं  हुई  है  कौर  वह  इन  आवेदन  पत्तों  का

 निपटान  नहीं  कर  रही  है  ।  यदि  मैं  ठीक  जानता  यही  कठ़िनाई  है  ।  यदि  यही  बात  तो  में

 यह  जानना  चाहता  हूं  fe  क्या  इस  समिति  की  कई  मास  से  बैठक  नहीं  हुई  है  are  यदि  तो

 इस  मामले  में  शीघ्रता  करने  के  लिये  सरकार  के  क्या  प्रस्ताव  हैं  .।

 ~
 att  उमाशंकर  दीक्षित

 :  इस  समिति  की  नियुक्ति  1973  के  आरम्भ  में  को  गयो  था

 और  8
 अगस्त  को  इसकी  पहली  don  हुई  थी  ।  उसके  ,  पश्चात  इसकी  कुछ  औपचारिक  ak

 चरित्र  बैठकें  हुई  हैं
 ।

 समस्या  आवेदन  cal  के  बारे  में  विश्वसनीय  सूचना  प्राप्त  करने  की  थी  |

 me  हाल  ही  में  रक्षा  मंत्रालय  15,000  mare  हिन्दु  फोज  के  भूतपूर्व  सैनिकों  की  सूची

 शप्त  हुई  है  भर  हमें  भाषा  है  कि  जून  के  wa  तक  हम  17,000  में  से  काफी  अधिक  आवेदन

 vat  का  निपटान  करने  में  ant  हो  जायेंगे  ।
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 जहां  तक  सैनिक  कर्मचारियों  का  संबंध  प्रश्न  भ्रमित  जटिल  है  कौर  यह र  यह  समिति  एक

 जनक  अथवा  शझ्रासानी  से  किये  जाने  वाले  तरीके  को  सुझाने  में  समर्थ  नहीं  हो  पायी है  ।  उस

 समिति  ने  श्रीपाद  हिन्द  फौज  के  कम्पनियों  waar  अस्पतालों  के  नामों  का  उल्लेख

 किया  जिनके  सदस्यों  को  पेंशनों  के  भगतान  के  लिये  योग्य  स्वीकार  किया  जा  सकता  यदि

 वह  इस  का  प्रमाण  पेश  कर  सकें  ।  ये  नाम  हैं  :  सुभाष  सुभाष  गुरिल्ला  fats,  गांधी  गुरिल्ला

 नेहरू  गुरिल्ला fats,  बहादुर  झांसी  रेजीमेंट  तथा  ara  भ्र स्प ताल  के  सदस्य

 इंडियन  इंडिपेंडेंस लीग  के  सदस्य

 इस  सुझाव  पर  आगे  विचार  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  इस  मामले  को  निर्णय  के  लिये

 हाल  ही  में  मंत्रिमंडल  के  पास  भेजा  गया  था  ।  यह  विचार  करने  की  बात  है  कि  क्या  ate  किन

 परिस्थितियों  में  हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बारे  में  यह  तथ्य  कि  कोई  सैनिक  sane

 हिन्द  फोन  के  एक  विशेष  ब्रिगेड  wear  कम्पनी  से  संबंधित  जिससे  वे  पेंशन  का  अधिकारी बन

 इस  के  लिए  मंत्रिमंडल  स्तर  पर  नीति  निर्धारित  किये  जाने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  मुझे  तराशा

 है  कि  वह  भी  इस  मास  के  oe  तक  उपलब्ध  हो  जानी  चाहिये  ।

 थे  भ्र  केवल  14  को  स्वीकृति जो  व्यालार  केरल से  1904  कज  पत्र  प्राप्त  हु

 प्रदान  को  गयी  है  ।  मेरे  aaa  निर्वाचन  क्षेत्र  से  ही  50  प्रतिशत  आवेदन  va  प्राप्त  हुए  थे  ।

 मेरे  ऊपर  पड़ने  वाले  दबाव  की  कल्पना  कर  सकते  मेरे  लियें  यह  बहुत  ही  कठिन  हो  गया है  ।
 ह  यदि मैं  केरल की  anne  हिन्द  फौज  संघ  में  भी  था  ate  मैं  उनकी  समस्याशध्रों को  जानता  g

 am  पत्न  भी  लिखते  तो  am  को  उनका  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  है  ।  श्राप  को  शझ्राज्ाद  हिन्द

 फौज  की  उप-समिति  से  उत्तर  प्राप्त  नहीं  होते  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह ह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 सरकार  के  पास  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  है  ate  क्या  वह  इस  मामले  को  आजाद  हिंद  फौज  संबंधी

 समिति  पर  छोड़ने  की  बजाये  इस  पर  विचार  करेगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वहू  इस

 मामले  की  उप-समिति  पर  छोड़ने  की  बजाये  इस  दिशा  में  कोई  विशेष  प्रयास  ताकि  इसका

 शीघ्र  निपटान  fear  जा  सके

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  मैं  इस  बारे  में  श्री  शाहनवाज़  खां  से  जो  इस  समिति  के  wera

 बात  करूंगा  ।  नीति  fog  ले  लेने  के  पश्चात  उनका  काम  बहुत  ही  आसान  हो  जायेगा  कौर  इसी

 करण  मैंने  कहा  है  कि  जहां  तक  सैनिक  wife  का  संबंध  मझे  are  है  कि  उनके  मामलों
 को  30

 जून  तक  निपटा  दिया  जायेगा  ।  हो  सकता  है  कि  लगभग  2,600  या  2,500  मामले  रह
 जायें  किन्तु  अन्य  मामलों  का  निपटान  कर  दिया  जायेगा  ।  मेरे  विचार  में  केरल  के  मामले  सैनिक

 श्रेणी  से  संबंधित  हैं  ।  इस  समिति  का  अधिक  संबंध  असैनिक  कर्मचारियों  से  है  ake  स्पष्टीकरण  प्राप्त

 हो  जाने  के  पश्चात्‌  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  निपटान  शीघ्रता  से  होगा  ।

 थ्रो  व्यालार रवि  :  धन्यवाद ।

 श्री  विवरण  में  fet  गय  पण  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  26,640  वदन

 पत्न  प्राप्त  हुए  तथा  उन  पर  विचार  किया  उनमें  से  6,949  शझ्रावेदन  को  स्वीकृति  प्रदान  की

 गयी
 |

 यह  संख्या  प्राप्त  सभी  झ्रावेदन  पत्तों  का  25  प्रतिशत  से  श्रमिक  है  इस  से  सही  स्थिति  का  पता

 नहीं  क्योंकि  यदि  श्राप  प्रत्येक  राज्य  की  बात  करें  तो  यह  स्थिति  है  ।  केरल  से  प्राप्त  1,904

 आवेदन  पत्रों  में  से  केवल  14  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी  है  ।  उड़ीसा में  प्राप्त  522  आवेदन पत्तों

 15.
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 में  केवल  एक  को  मंजूर  किया  गया  तमिल  नाडु  में  5,222  आवेदन  प्राप्त  हुए  केवल  16

 को  स्वीकृति  प्रदान  की  कर्नाटक  में  233  में  से  केवल  6  को  मंजूर  frat  1
 जबकि

 हरियाणा  के  सम्बन्ध  में  2,785  wader  में  से  1,794  की  स्वीकृति  दी  गयी
 ।

 पंजाब  में
 भी

 यह
 स्थिति  भ्रच्छी  है  जबकि  वहां  लगभग  3,000  श्रीचंदन-पत्तों  को  स्वीकृत  किया  गया  इसका

 ठ  यह  है  कि  जो  दिल्ली  के  निकट  वाले  राज्य  वे  दबाव  डाल  कर  मंजूरी  प्राप्त  करने  में  समर्थ

 हो  जाते  जबकि  तमिल  नाडु  आदि  राज्य  जो  दूर  मंजूरी  प्राप्त  करने  में

 असफल  हो  जाते  क्या  इस  का  we  यह  होता  है  कि  उनको  यह  नहीं  मिल  रही  है
 क्योंकि  वे  दूर

 प्ली fo  ?  अनावश्यक  विलम्ब  को  तथा  इस  मामले  को  तुरन्त  आवश्यकता  न  देने

 की  भावना  को  देखते  हुये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ऐसे  आवेदन  vat  का  शीघ्र  निपटान  करने
 के  लिये  am  कार्यवाही  की  जा  रही  &  ताकि  आजाद  हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  सैनिकों  को  राहत

 दी  जा  सके  जिसके  बारे  में  सोचा  जा  रहा

 at  उमाशंकर  दीक्षित  प्रथम  प्रश्न  के  प्रति  मेरा  उत्तर  नकारात्मक  क्मंचार्यों  की

 श्रेणियों  के  बारे  मैंने  gat  द्वारा  दिये  गये  आंकड़ों  में  उन्हें  शामिल  कर  लिया  यदि  वे  आजाद

 हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  सैनिक  कर्मचारी  तो  उनके  विवरणों  को  जोड़  में  शामिल  कर  लिया  है

 जो  मैंने  सभाਂ  को  बताये  उन्हें  पहले  ही  प्राप्त  किया  जा  चुका  है  अर  उन  पर  विचार  किया

 जा  रहा  age  ग्रा वेदन  cat  के  मामलों  में  जांच  पड़ताल  की  जानी  होती  जब  तक  वह

 पूरी  नहीं  कर  ली  तब  तक  उन्हें  नहीं  जा  सकता  ।

 att  चन्दर  हाज़िर  :  उत्तर  से  पता  लगता  है  कि  276  श्रीचंदन-पत्तों  को  स्वीकृत कर

 दिया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  भ्र स्वीकृत  किये  जाने  का  कारण  क्या  इसके

 भ्र ति रिक्त  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसका  क्या  कारण  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  जब  उन्हें  171

 आवेदन पत्न  प्राप्त  हुये  तो  केवल  पांच  को  क्यों  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी
 ?

 पश्चिम  बंगाल
 के  भूतपूर्व

 amar  fee  फौज  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  यह  भेदभाव  क्यों  किया  गया ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  भेदभाव  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  जिस  क्रम  से  प्राप्त

 हुय ेहैं  उसके  are  पर  उन  पर  विचार  किया  गया  उन  पर  पैथिक  क्रम  से  विचार  किया

 गया  है  ak  यदि  श्रीचंदन-पत्तों  तथा  फार्मों  को  सही  ढंग  से  भरा  जायें  और  सभी  सूचना  भेज  दी  जाये

 तो  इन  मामलों  उचित  रूप  से  निपटान  इस  बीच  रक्षा  मंत्रालय  से  पुरे  विवरण  प्राप्त

 हो  चुके  हैं  ake  उनको  तुलनात्मक  ढंग  से  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  इसी  कारण  से
 मैंने  कहा कि

 जून  के  at  तक  भूतपूर्व  anne  हिन्द  फौज  के  अधिकतर  मामलों  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया

 जायेगा  |

 श्री  डी०  एन०  तिवारी :  इस  समय  दो  प्रकार  की  श्रेणियों  के  राजनीतिक  पीड़ितों  के  बारे

 में  विचार  किया  जा  रहा  उन  में  से  एक  श्रेणी  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  है  कौर  दूसरी  है  भूतपूर्व

 are  हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों  के  चाहे  वे  सैनिक  हों  waar  दोनों  मामलों  में  निपटान

 में  विलम्ब  हो  रहा  याचिकाओं  को  शीघ्रता  से  नहीं  निपटाया  जा  रहा

 क्या  मैं  गृह  मंत्री  महोदय  से  मामले  पर  विचार  तथा  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  करने

 के  लिये  प्रांतीय  समितियों  के  सदस्यों  की  बैठक  छुलाने  की  प्रार्थना  करता  हूं  ताकि  इन  दोनों  श्रेणियों

 की  सहनशीलता  चली  न  जाये  उनके  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  किया  जाये  ।
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 1974
 मौखिक

 उत्तर

 शो
 |

 उमाशंकर  दीक्षित  :  इस  लाया  का
 संबंध  भ्राता te  हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों  से  संबंधित

 है  ।  वह  दोनों श्रेणियों का  उल्लेख  कर  रहे हे  हैं
 ।

 बिहार  सरकार  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  कौर

 उसने  हाल  ही  में  सूचित  किया  है  कि  उनकी  सिफारिशों  सहित  पूरी  सूचना  अब  से  9  महीनों  के

 भीतर  हमें  उपलब्ध  हो  जायेगी
 ।

 यदि  उन्हें  बुला  तो  इन  मामलों  का  बहुत  अधिक  शीघ्र

 निपटान नहीं  हो  जायेगा

 शो  त्रिदिव  चोरों  उन  सेनिक  कर्मचारियों  के  संबंध  में  जो  ब्रिटिश  सेना  में  थे  कौर  जो

 बाद  आज़ाद  हिन्द  फौज  में  शामिल  हो  स्थिति  अधिक जटिल  नहीं  ।  मलेशिया  कौर  अरन्य

 स्थानों में  रहने  वाले  असैनिक  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  कठिनाई  पैदा  हो  गयी  है  जो  अफ़राद  हिंद  फौज

 में  शामिल  हुये  थे  site  जिनकी  भर्ती  ore  हिन्द  फौज  द्वारा  सीधी  की  गयी  थी  ।  क्या  सरकार ने

 इस  समिति के  जो  श्री  शाहनवाज  खां  के  अध्यक्षता  में  बतायी  गई  ore  हिन्द  फौज  के

 कुछ  aa  कर्मचारियों तथा  अन्तरिम  anne  हिन्द  सरकार के  कर्मचारियों को  संबंध  करने  कि  सम्भावना के  बारे  में

 विचार  किया  है  जो  अभी  जीवित  oak  जिनकी  सेवायें  उपलब्ध  हो  सकती  हैं  हो  सकता

 कि  उनकी  सितारों  को  प्राप्त  कर  लिया  जाये  तो  इन  बातों के  बारे  में  शीघ्रता की  जा

 सकती  FAT  सरकार  ने  इस  सम्भावना  पर  विचार  किया

 उमाशंकर  श्रीमान  इस  समिति  के  अथ्यक्ष  श्री  शाहनवाज़  के  अतिरिक्त

 जनरल  मोहन  श्री  एस०  एम०  श्री  एन०  त्यागी  शर  श्री  ०  प्रदीप

 उप-सचिव  इस  समिति  के  वर्तमान  सदस्य  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  wea  व्यक्ति  का  सुझाव  दे

 सकते  जो  शरीक  जानकारी  रखते  हों  ate  जो  अपेक्षित  सूचनाओं  को  प्राप्त  करने  में  सहायता

 दे  सकता  हो  हम  उसकी  सहायता  प्राप्त  करेंगे  ।  केवल  सदस्यों  की  को  बढ़ानें  से  ही  सहायता

 नहीं  मिलेगी  ।

 श्री  समर  गह  श्रीमान  मंत्री  महोदय  ने  सही  सुचना  नहीं  दी  है  ।  उन्होंने  जनरल

 मोहन  सिंह  का  नाम  लिया  किन्तु  उन्होंने  इस  समिति  का  सदस्य  होने  से  स्पष्ट रूप से  इंकार  किया

 था  ।  पिछली  बार  श्री  मिर्धा  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  जनरल  मोहन  सिंह  ने  त्यागपत्र दे  दिया

 था  कौर  वह  इसे  wa  स्वीकार  नहीं  करेंगे  ।  श्री  एस०  एम०  घोष  गम्भीर  रूप  से  बीमार  हैं

 me  वे  बीमारी  से  समर्थ  नहीं  हो  पायेंगे  क्योंकि  उन  पर  नियमित  रूप  पक्षाघात  के  दौरे  पड़ते  रहते

 हैं  ।  श्री  शाहनवाज़  खां  ही  एक  मात्र  गैर-सकारा  व्यक्ति  हैं  ।  मैंने  श्री  आनन्द  श्री  देवनाथ

 साहा  att  श्रीमती  सहगल  को  इसमें  शामिल  करने  के  लिये  इतेक  सुझाव  दिये  थे  ।  उन्हें  शामिल

 किया  जा  सकता  है  ।  इसमें  क्या  कठिनाई  है  ।  17,000  कर्मचारियों  के  बारे  में  तो  प्रत्युत  9,000

 असैनिक  कर्मचारियों  के  बारे  में  कठिनाई  इसे  क्यों  मंत्री  मण्डलीय  समिति  को  भेजा  जाना  चाहिये

 नेता  जी  का  नारा  था  बनने  के  fat  सब  कुछ  बलिदान  कर  दो  ी  ara  हिन्द  फौज

 की  तीसरी  सेना  सैनिकों  से  ही  बना  दी  गयी  ati  क्या  यह  सरकार  मेरे  द्वारा

 सुझाये  गये  व्यक्तियों  को  शामिल  करके  इस  समिति  पुनर्गठन  करेगी  ।

 श्री  उमा  शंकर  दीक्षित  जनरल  मोहन  सिंह  समिति  की  बैठकों  में  शामिल  होते  रहे  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  श्री  एम०  आर ०  जो  भ्रन्तरिम  सरकार  के  सदस्य  भी  समिति  की  बैठकों

 में  शामिल  होतें  रहे  हैं  ।
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 Written  Answers
 a

 May  8,  1974

 के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 बिहार  सकल  में  टेलीफोन  श्रांपरेटरों  के  पदों  पर  नियुक्ति

 *  976.  थ्री के  ०  एस०  मघ कर  :

 रामावतार  शास्त्री  :

 फिल कया  ware  मंत्री  12  1973  के  अता  रा  mwa  नन  संख्या  4,424  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  afer  में  टेलीफोन  आपरेटरों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  भर्ती  किए  गए

 अभी  तक  बेकार  बैंठे mip  उम्मीदवार  प्रशिक्षण  पाने  के  बावजूद

 क्या  यह  भर्ती  अभी  जारी  है
 तका

 क्या  टेलीफोन  winter  के  पद  पर  पदोन्नति  की  परीक्षा  विभागीय  उम्मीदवारों  ने  भी

 पास  कर  ली  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्री  के  ०  ब्रह्मानन्द  :  बाहर  के  उम्मीदवारों में  से  चुने  गए  104

 उम्मीदवार  प्रशिक्षित  किए  जा  चुके  हैं  ।  इनमें  से  82  उम्मीदवार  नियुक्त  कर  दिए  गए  हैऔर
 22  उम्मीदवार  श्रपनी  नियुक्ति  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 1974  में  art  कोई  भर्ती  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ate  जी  हां  ।  वर्ष  1972  1973  में  59  विभागीय  उम्मीदवार  पदोन्नति

 के  लिए  at  गए  थे  ।  47  उम्मीदवारों  की  पदोन्नति  कर  दी  गई  है  ate  12  उम्मीदवारों  की

 पदोन्नति  करना  शेष  है  ।  इन  12  उम्मीदवारों  में  से  8  उम्मीदवार  प्रशिक्षण  पा  चुके  हैं  शौर  4  को

 कभी  प्रशिक्षण देना  बाकी  है  ।

 समाज  सुरक्षा  बल  की  स्थापना  करना

 *979. ot  कातिक  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  समाज  विरोधी  तत्वों  श्र  सभी  स्तरों  पर  व्याप्त

 भ्रष्टाचार  पर  निकट  से  नजर  रखने  के  लिये  समाज  सुरक्षा  बल  की  स्थापना  करने  का  है  जिससे  कि

 सरकार  को  उचित  निर्णय  करने  में  सहायता  मिल  कौर

 यदि  होता  इस  बारे  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है
 ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  सरकार

 के  झ्रलग-भ्रलग  मंत्रालयों  ar  विभागों  के  अधीन  विभिन्न  जांच  पडताल  तथा  प्रवर्तन  एजेंसियां
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 ete  Ee  eee
 18  1896  )  लिखित  उत्तर

 उत्तरदायित्व  समाज  में  श्रपराध  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  समाज  विरोधी  तत्वों  पर  कड़ी

 रानी  रखता है  at  उनके  विरूद्ध  तत्संबंधी  कानून  के  श्रम्तगंत  आवश्यक  कार्यवाही  ही  करना  है

 इसलिए  इस  प्रयोजन के  लिए  ऐसा  कोई  सुरक्षा  स्थापित  करने  के  लिए  कोई

 सरक।र  के  बिचाराघीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मध्य  प्रदेश  में  तक नो को  श्राथिक  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  भ्रामक  cal. et  जारी

 किया  जाना

 *980.  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि
 sac  तकनीकी

 श्रमिक  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  पिछड़े  aa  में  प्रौद्योगिक  कारखाने  की  स्थापना  की  जा  सकती

 तो  उस  औद्योगिक  कारखाने  के  लिए  विकसित  क्षेत्र को  कोई  आश्रय  पत्र  जारी  नहीं  किया

 आर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  an  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम  site
 22  1974  को  हुए  उद्योग  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  उद्योग  मंत्री ने

 अपने  भाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  जहां  कहीं  भी  पिछड़े  क्षेत्रों  के  तकनीकी-श्रमिक

 सर्वेक्षण  से  यह  स्पष्ट  gar  है  किसी  विशेष  पिछड़े  क्षेत्र  में  किसी  खास  उद्योग  के  स्थापित  करने  की

 गुंजाइश  है  न ि  उद्योगों  को  उन्नत  क्षेत्रों  में  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  आशय  पत्र  जारी  नहीं  किया

 \ चाहिए

 की  याचिकाद्शिता  1973-74”  में  सरकार  ने  पहले  ही  स्पष्ट  किया  है  कि

 सेंसिंग  निर्णय  लेते  समय  सरकार  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखेंगी  ।  श्रेय

 पत्न  स्वीकार  करने  के  आवेदनों  पर  विचार  करते  समय  अन्य  बातें  समान  होने  की  स्थिति  में  सरकार

 की  नीति  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  संबंधी  प्रस्तावों  को  प्राथमिकता  देने  की  रही  है  ।

 बेरोजगार  इंजी  नियमों  कौर  डाक्टरों  का  रजिस्टर

 *984.  चलो  ए०  के  एम  ०  इसहाक  कया  विज्ञान  ate  प्रोद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 में  देश
 में

 बेरोजगार  !
 घरों  और  डाक्टरों  की  बया  संख्या  थी

 क्या  सरकार  ने  उनको  लाभप्रद  व्यवसाय  में  लगाने  के  बारे  में  कोई  योजना  बनाई

 और
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 Vaisakha  18,  1896  (Saka)

 gar  सभी  बेरोजगार  इंजीनियरों  कौर  डाक्टरों  को  सरकार  से  कोई  वित्तीय

 सहायता  मिलती  है  ate  यदि  तो  प्रत्येक  वर्ग  को  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रोौद्योगिको  मंत्री  ato

 नेशनल  रजिस्टर  में  दर्ज  बेरोजगार  शौर  चिकित्सकों  का  एक  लाइव

 रजिस्टर
 सी०  एस०  कार  के  तकनीकी  कार्मिक  विभाग  द्वारा  रखा  जाता  है  ।  दिनांक  28-2-1974

 को  ॥, लाइव  रजिस्टर  मेंਂ  बेरोज़गार  इंजीनियरों शर  चिकित्सकों  की  संख्या  थी  ।  फिर

 पंजीकरण  स्वेच्छिक  है  ।

 ऐसे  कार्मिकों  की  रोजगार  संबंधी  स्थिति  को  उन्नत  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 समय
 पर

 उपाय  कर  रही  है  ।  इस  संबंध  में  पहिले  ्र  किये  गये  कुछ  उपायों  का  विवरण  परिशिष्ट-एक

 में  दिया  गया  2  |

 वर्तमान  समय  में  बेरोजगार  इंजीनियरों  ate  चिकित्सकों  इरादी  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  संबंधी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 फिर भी  सा०  एस०  कराई  करार  में  वैज्ञानिक  पुल की  एक  योजना  चलाता है  जिसमें

 बेरोजगार  विशिष्ठ  योग्यता  प्राप्त  वैज्ञानिकों  को  अस्थाई  रोजगार  प्रदान  किया  जाता  है  ।  पूल  में  चयन

 किये  गये  व्यक्ति  को  सामान्य  तौर  पर  योग्यता  के  आधार  पर  रु०  400  से  रु०  700  तक  प्रदान  किया

 जाता  है
 ।

 यह  राशि  योग्यता  ae  अनुभव  पर  आधारित  होता  है  ।  इसके  अतिरिकत  इनको  देय  भत्ते  भी

 दिये  जाते  हैं  ।

 योग्य  इंजीनियरों  at  चिकित्सकों  शादी  को  कनिष्ट  झ्रनुसंधान  छात्रवृत्ति  रु०

 300  कौर  वरिष्ट  sade  छात्रवत्ति  400  रुपये  की  प्रतिमास  कौर  500  रुपये  की  छात्रवत्ति

 श्रनुसंघान  छात्रों  के  प्रदान  की  जाती  है  ।

 झपने  उद्योग  चलाने  वाले  व्यक्तियों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  भी  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 की  जाती

 हाफ  के  मिलियन  कार्यक्रम  के  भ्रत्तर्गत  कुछ  योजनाओं  में  वैज्ञानिकों  और

 नियमों  को  रोज़गार  प्रदान  करने  के  लिये  उद्योगपतियों  को  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  की  गई

 विवरण

 रोजगार  के  अवसरों  को  उन्नत शोल  बनाने  के  लिए  जो  चरण  पहिले  ही  उठाये  गयें  वे  इस

 प्रकार

 रोजगार  के  लिए  उपलब्ध  व्यक्तियों  का  विवरण  प्रदान  करते  हुए  जनशक्ति मासिक  बुलेटिन

 प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इस  बुलेटिन  की  लगभग  तीन  हजार  प्रतियां  रोजगार  प्रदान  करने  वाले

 विभिन्न  संगठनों  को  निशुल्क  वितरित  की  जाती  हैं  ताकि  उनको  ऐसे  व्यक्तियों  का  उपयोग  करने  में  सुविधा

 हो  सके

 2
 भर्ती  करने  वाले  निकायों  रोजगार  देने  वालों  की  ato  एस०  आई०  प्यार

 एवं  प्रौद्योगिक  झ्रनुसंधान  को  fra  श्घिसूचनाश्रों  के  प्रत्युत्तर  में  योग्य  उम्मीदवारों  के  नामों

 की  सिफारिश की  जाती  है
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 3.
 बैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  प्रमुख  समाचार  पी  से में  प्रकाशित  विज्ञापनों  की

 जांच  भी  करती है  ak  उन  विज्ञापनों के  अनुसार  उपयुक्त  योग्यता वाले  पंजीकृत ों को  विज्ञापनदाता

 के  विचारार्थ  सिफारिश  भी  करती  z

 4.  वैज्ञानिक  एवं  आद्योगिक  अ्रनूसंधान  विश्वविद्यालय  झ्रनदान  झाई० सी  ०  एम०

 आर ०  भारतीय  कृषि  sade  परिषद  offs  द्वारा  श्रनसंधान  छात्रवृत्तियां प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 5.  विश्वविद्यालयों  at  wear  संस्थानों  में  श्रनसंधान  योजनाओं  के  विभिन्न  ग्र भि करणों  द्वारा  धन

 लगाया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  रोजगार  के  waar  प्रदान  होते  हैं  ।

 6.
 सी०  एस०  प्राई ०  कार  द्वारा  संचालित  वैज्ञानिकों  के  पूल  की  योजना  में  प्रौद्योगिकी

 वादों  शादी  को  अस्थाई  रोजगार  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 7.
 विशिष्ट  योजना  प्राप्त  वैज्ञानिकों  ate  प्रौद्योगिकी  वादों

 को
 जल्दी  ही  रोजगार

 में
 नियमित

 करने  के  लिये  श्रधिसंख्यक  पदों  की  एक  योजना  चल  रही

 8.  1973-74  के  दौरान  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  योजना

 आयोग  ने  45.  85  करोड़  रुपये  का  एक  waded  किया  था  ।  इसके  वर्ष  1973-74  में  केन्द्रीय

 बजट  के  सौ  करोड़  रुपये  के  साथ  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लि  ये
 क  है

 हाफ  एण्ड  मिलियन  जोब्स  कार्य  क्रम

 प्रारंभ  किया  गया  ।  बचत  को  ध्यान  में  रखकर  यह  राशि  कम  करके  सत्तर  करोड़  रुपये  कर  दी  है  ।  इस

 कार्यक्रम  द्वारा  2.85  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  हुजरा  है
 ।

 9.  योजना  ५  ने  तेईस  करोड़  रुपये  की  एक  धनराशि  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासिक

 प्रदेशों  को  रोजगार  के  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिये  प्रदान  करने  हेतु  अलग  रही
 इस

 राशि

 के  झ्र लावा  राज्यों  को  भ्र ति रिक्त  तेईस  करोड़  रुपये  की  राध्या  इस  कायें  में  लगानी  पड़ेगी ।  इंस  कार्यक्रम

 द्वारा  दो  लाख  व्यक्तियों  से  ग्रसित  को  133.56  लाख  व्यक्ति-दिवसों सहित  रोजगार  का  लाभ  प्राप्त

 हुआ

 ७७
 10.  1974-75  में  रोजगार  पदोन्नति  कार्यक्रमों  के  योजना  आयोग  ने  चालीस  करोड़

 रुपय  का  एक  wer  किया  है  ।

 वेल्लोर  में  पम्बा  कागज  का  कारखाना

 *  ०85,  श्री राम  भगत  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (#)  क्या  वेल्लौर  में  प्रभारी  कागज  का  एक  कारखाना  स्थापित  किया  गया  श्र

 यदि  तो  उसमें  उत्पादन  कार्य  कब  तक  आरंभ  हो  जायेगा
 ?

 श्रौीद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शर  प्रौद्योगिकी dat  सी  ०.
 शौर

 हां  ।  केरल  राज्य  में  कोहायम  जिने  बेकम  तहसील
 वेल्लौर

 ग्राम  में  वार्षिक  80,000 भी०  टन

 की  क्षमता  वाला  एक  अखबारी  कागज  का  कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  है
 |

 वर्तमान  अ्नमानों

 के  अनुसार  परियोजना  में  1977-78  Se  उत्पादन 2  दन  होने  लगेगा ।
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 ita  जाने  बाले  मिजो  विद्रोही  ( fern  ७-प्मभ्-न्श होस्टाइल्स  फार  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 *  986.  श्री  विक्रम  महाजन

 श्री  एम  ०  एम  ०  जोजफ

 गह  Wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  12  1974  के  एक  स्थानीय  दैनिक  में  होस् टाइल्स

 फार  चाइनाਂ  जाने  ary  मिजो  शीर्षक  के  aaa  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया

 अर
 गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  कौर  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही

 की  गई  है

 गह  मंत्री  उमाशंकर  दीक्षित )  तथा  सरकार  ने  उक्त  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  है
 ।

 किन्तु  इस  समाचार  रिपोर्ट  की  पुष्टि  के  लिए  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं

 Mineral  Development  Labor  atcry  in

 Madhya  Pradesh

 987.  ShriB.  S.  Chowhan

 Shri  Ram  Bahadur  Singh

 Will  the  Ministec  of  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Council  of  Scizntitic  and  Industrial  Research  has  suggested  that  an

 intensive  mineral  development  laboratory  should  be  set  up  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  on  the  proposa!?

 The  Minister  of  Industrial  Deve  lopment  ard  Scicnce  ard  Technology  (Shri
 C.  Subra-

 maniam):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 तकनीकों  विकास  महानिदेशालय  द्वारा  पत्र  थ्स्प्त  प्रश या  सर लब रण

 *  938.  श्री  के  ०  लक प्पा  :  क्या  औद्योगिक  वकास  adi  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  तकलीफो  विकास  महानिदेशालय  ने  faraara  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिये  कोई

 कायेवाही की  कौर

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  कया  है  ?

 श्रीद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (2  सी  ०  सुब्रह्मण्यम  at

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  प्रक्रिया  को  सरन  बनाने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम

 उठाए गए

 (1)  साधारणार्थ कच्चे  माल  और
 पुर्जों  आदि

 को
 हयात  करने  के  बारे  में  प्रक्रिया

 को
 सुप्रवाही

 बनाया  है  ।  जिससे  45  दिन  की  निर्धारित  समय  सीमा  में  आवेदन पत्तों  की  स्वीकृति

 दी  जाती है
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 )  लिखित  उत्तर

 eee

 बना  दिया  गया  है  जिससे  कि  एक  शोर (2)  पूंजीगत  माल  का  विज्ञापन  देने  की  प्रक्रियाद्मों  को  स

 देशी  निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जा सके को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सक  कौर  दूसरी  ओर  सभा  सीमा  तक  भावी

 उद्यमियों  द्वारा  प्रलय-भ्रमण  विज्ञापन  देने  के  काम  को  खत्म  किया  जा  सके  ।  वर्ष  1974-75

 के  लिए  400  वस्तुप्नों  का  चयन  किया  गया  है  ।  इन  सूचियों  की  प्रतिवर्ष  समीक्षा

 की  जाएगी ।

 (3)  तकनीकी  विकास
 के  महानिदेशालय  के  संगठन  को  सुराही  बनाया  गया  है  कौर  पुर्न  गठित

 किया  गया  है  ।  विनियमकारी कार्यों  जिनकी  पहले  अ्रधिक  महता थी  aa  उपे  गौण

 महत्व  दिया  गया  है  ak  विकासात्मक  कार्यों  को  प्रथम  दी  गई  है  ।  मुख्य

 गीति  ga:  निर्यात  आयात  दुर्लभ  आयातित  माल  का  प्रौद्योगिकी

 में  सुधार  करना  के  बारे  में  घनिष्ट संबंध  एक  सम्पर्क  रखना  उद्योग

 ada  ate  विकास  चेम्बर  are  कोर्स  arts

 मोमेंट  को  कमी  att  उसकी

 *  989.  श्री  एस०  न  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  सीमेंट  की  कीमत  के  बारे  में

 24  1974  के  शभ्रतारांकित  प्रश्न  qo  8034  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बता  की  कूचा  मारेंगे

 कि

 क्या  सीमेंट  की  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  के  बारे  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  मोमेंट

 कारखानों  के  प्रति  पक्षपात  किया  जाता  कौर

 यदि  तो  सरकारी  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  सीमेंट  के  उत्पादन  के  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 श्रोदोगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी मंत्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम  )  श्र

 देश  में  इस  समग्र  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  वाले  51  कारखाने  हैं  जिनकी  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता
 197.6  लाख  मी ०  प्रतिवर्ष  है  ।  इनमें  से  9  कारखाने  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  जिनकी  अ्रधिष्ठापित

 क्षमता  23.1  लाख मी  ०  ौर  जो  कूल  क्षमता  का  11.7  प्रतिशत  1973  में  उसका  उत्पादन

 17  लाख  मी०  टन  था  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र की  क्षमता  174.5  लाख  मी०  टन  है  और  1972  में  उनका

 उत्पादन  133  लाख  ato  टन

 पांचवीं योजना  के  प्रलेख  में  290  लाख  मी ०  टन  की  क्षमता  के  85  प्रतिशत  '  के  उपयोग  के

 आधार  पर  पांचवीं  योजना  के  तक  सीमेंट  का  उत्पादन  लक्ष्य  250  लाख  मी०  टन  निर्धारित  किया

 गया  है
 ।
 पूर्व नुमा नित  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न  पार्टियों

 को  श्र  ब
 तक  171.1  लाख  मोज

 टन  की  क्षमता  के  लिए  ग्र ति रिक्त  लाइसेंस  ak  प्रा शय पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।  अब  तक  स्वीकृत  पति

 रिक्त  क्षमता  में  गैर-सरकारी तथा  सरकारी  क्षेत्र का  भाग  112.3  लाख  Alo  टन  तथा  58. 5

 लाख  मी०  टन  है  ।  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  क्षमता  में  से  34  प्रतिशत  से  अधिक  सरकारी  क्षेत्र

 में  है  जबकि  वेतन  हिस्सा  कुल  क्षमता  का  11.7  प्रतिशत  ही  है
 ।

 भारतीय  सीमेंट
 निगम

 ने  पांचवीं

 योजना  में  सरकारी क्षेत्र  में  31.8  लाख  मी०  टन  की  क्षमता  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  है  ।  सीमेंट

 उत्पादन  के  लिए  अझ्रतिरिवत  क्षमता  स्थापित  करने  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  किया

 गया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रति  उन्मुख  दोने  का  यह  एक  परिवर्तनशील कदम
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 Written  Answers
 _\  aisakha

 18,  1896  (Saka)
 oe

 कागज  मिलों  को  अधिष्ठापित क्षमता

 की  कृपा  करेंगे कि 990.  को  सतपाल  कपूर  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बर

 देश  में  कागज  मिलों  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  ate  गत  दो  वर्षों  में

 कितना-कितना  उत्पादन  हुआ  कौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  fe  ont  शिक्षा-सत्र  से  स्कूलों  ak  कालेजों  के  छात्रों

 हेतु  पाठ्य  पुस्तकों  तथा  कापियों  के  लिये  कागज  की  कोई  कभी  न  ,  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाही

 का  क्या  परिणाम निकला  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौघोगिकी  मंत्रो  सो  ०  हाकिम )
 पेयर  मिलों

 की  वर्तमान  भ्रधिष्ठापित  क्षमता  का  9,67,000  मी०  टन  है  ।  उत्पादन  1972  को  अवधि  में  8,0  3,000

 मीट्रिक  टन  तथा  1973  में  लगभग  7,96,000  मिस्टिक  टन  था  ।

 यद्यपि  सामान्य  किस्मों  के  पेपर  को  संभरण  तथा  वितरण  के  बढ़िया  में  उद्योगों  द्वारा
 a

 भ्र पना या  गया  वितरण  की  ऐच्छिक  संहिता  के  परिणामस्वरूप कछ  सूधार  हगा
 > Gay  स्थिति

 न  ही  है स्थिति  में  सुधार  लाने  के  sara  विचाराधीन  है  ।

 Upliftment  of  Nomadic  Tribes

 *991.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state
 the  prcgrammes  implemented  for  the  upliftment  of  nc  madic  tribes  by  the  end  of

 it
 Fourth

 plan  period  and  the  nature  of  special  assistance  provided  by  the  Centre  therefor?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Uma  Shankar  Dikshit):  The  following  weifare

 programmes  were  undertaken  for  the  benefit  of  the  Denotified,  Nomadic  and  Semi-nomadic
 Tribes  as  Centrally  Sponsored  Schemes  and  a  sum  cf  Rs.  3.  974  crores  was  released  to  the
 State  Governments  for  this  purpose  during  the  Fourth  Plan  period

 Education

 Scholarships  and  stipends

 2  Grant  of  tuition  and  examination  fees

 3  Mid-day-meals
 4  Ashram  Schools,  Residential  Schools  and  Hostels  etc

 Others

 Agriculture  including  minor  irrigation

 Animal  Husbandry

 Poultry  f-  rms

 Cottage  Industries

 Cooperatives

 Rehabilitation,  Colonisation/Housing

 Sanskar  Kendra Community  Welfare  Centres,  Balwadi

 Drinking  Water  Wells

 Mid-wifery  training  etc
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 क  उत्पादन  स
 औद्योगिक ह  उत्पादन  मे  कमी  तथा  बड़े  औद्योगिक  गृहों  हारा  कमाए  गए  मुनाफ  में

 बद्ध a

 *  ०92.  ot  शान  fag  भोरा

 att  बाई  ०  ईश्वर  रेड्डी

 क्या  औद्योगिक बिकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  प्रौद्योगिक उत्पादन  की  वृद्धि  दरों  में  कमी  होने  कौर  उसके  साथ-साथ

 बड़े  औद्योगिक  गृहों  द्वारा  कमाये  गये  मुनाफे  की  राशि  कौर  उसकी  दरों  में  वृद्धि  होने  के  कारणों  की

 जाच  क  > Gy)  शौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 श्रोह्योगिक  बिकास  तथा  विज्ञानों  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सो
 ०  सुब्रह्मण्यम )  ओर

 बड़े  प्रौद्योगिक  हों  के  उत्पादन  शौर  लाभ  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।  रिज  वें  बैंक  are  इण्डिया  द्वारा

 श्राफ  लाज  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  पर  1972-73  में  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार

 उत्पादन  मलय  की  विकास  दर  350  अध्ययन  की  गई  कम्पनियों  की  लाभ देयता  दोनों  में  ही  1971-

 72  की  weet  1972-73 में  गिरावट  आई  जब  कि  1971-72 की  उत्पादन  की  विकास

 11.7%  से  घटकर  1972-73 में  9.1%  रह  गयी  वहां  कम्पनी  विश्लेषित  लाभ  देयता  में  वर्ष

 1972-73  में  निम्नलिखित  गिरावट  oe

 कुल  निवेशित  पूंजी  पर  कुल  लाभ  का  प्रतिशत  कुल  वास्तविक  आस्तियों

 1971-72  में  11.1%  था  उससे  घटकर  1972-73  में  10.  6%  रह  गहरा

 कुल  बिक्री  पर  हुए  बुल  विक्रय  लाभ  का  प्रतिशत  1971-72  में  11.1%  था  जो

 972-73  में  घटकर  10.6% रह  कौर

 टैक्स  निकाल  दिये  जाने  के  उपरान्त  लाभ  की  कुल  दर  1971-72  में  11.00%  थी

 उससे  घटकर  1972-73  में  9.  7%  हो  गई

 केरल में  एम  ०  Fo  सी ०  को  ०  एम  ०  तथा  ई  ०  एन  ०  सी  ०  को  ०  एस  ०  हारा  af परियोजना हों

 की  सांग

 *  993.  श्री सो  ०  के  ०  चन्द्रप्पन  क्या  औद्योगिक  बिकास  ddl  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  के  इंजीनियरों  तथा  तकनीशनों  की  औद्योगिक  सहकारी  एम०  ई०

 एन०  सी
 ०

 को  एस०  तथा
 डी

 एन०  सी
 ०

 को  एस०  ने  सरकार से  AY  1974-75  में  कुछ नई  परियोजनाओं

 के  लिये  श्रमदान  की  मांग  की

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  फिर  उस  पर  सरकार  का  क्या  निर्णय

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (tt  a  सुन्हाब्यम )  इस  मंत्रालय

 को  केरल  में  मेनका  जे०
 Fo

 एन०  सी ०  को  नामक  किसी  संगठन  के  होने  जानकारी
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 Written  Answers  May  8,  1974

 नहीं  है  ।  इनको  (Fo  एन०  ate  झरो ०  को  1974-75  के  अनुदान  संबंधी  कोई  आवेदन

 सरकार  को  प्राप्त  नहीं  gat  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 मिजोरम  में  मिजो  नेशनस  फ्रन्ट  को  गतिविधियां

 *  994.  भी  नबल  किशोर शर्मा  :  क्या  यह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत-बर्मा  की  सीमा  के  साथ  मिजोरम  के  बाहरी  क्षेत्रों  में  गैर-कानूनी  मिजो  नेशनल

 क्रीट  अब  समानान्तर  सरकार  चला  रहा  है  ;

 क्या  वे  वहां  के  लोगों  से  जबरदस्ती  करों  की  वसूली  कर  रहे
 >
 ह्  कौर

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  सुरक्षा  बनायें  रखने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 गृह  मंत्री  उमाशंकर
 :  जी  श्रीमान ।

 चालू  वर्ष  में  धन  tot  के  कुछ  मामलों  की  रिपोर्ट  हैं  ।

 मिजोरम  प्रशासन  ने  प्रशासनिक  केन्द्रों  को  मजबत  किया  है  atc  श्नतिरिक्त  पुलिस  चौकियां

 स्थापित  की  हैं  ।  छिपे  मिज़ो  की  aaa  गतिविधियों  के  विरुद्ध  सुरक्षात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  तथा

 आगामी  भारत-इंगलैंड  क्रिकेट  टेस्ट  मेच  को  टेलीविजन  पर  दिखाने  का  प्रबन्ध  करने  का  प्रस्ताव

 *  995.  at  awe  किशोर fag:  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ant  भारत-इंगलैण्ड  किक्रेट  टेस्ट  श्र  खला को  खेल  के  मैदान  से  टेलीविजन

 पर  दिखाने  का  प्रबन्ध  करने  की  संभावनाएं  का  पता  लगा  रही

 क्या  sat  मैत्र
 को

 खेल  के  मैदान  से  टेलीविजन  पर  दिखाने  का  प्रबन्ध  करने  में  कोई

 तकनीकी  कठिनाई ह

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  काफी  समय  पहले  कर  लिया  कौर

 यदि  दस  बीच  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  है  तो  उसकी  बख्शी  बातें  क्या

 4  १

 सूचना  site  प्रसारण  मंत्री  भाई
 ०

 के
 ०  :

 से
 भारत  कौर  इंगलैण्ड  के  बीच

 fees  के  आगामी  टैस्ट  मैचों  को  खेल  के  मदान  से  टेलीकास्ट  करने  की  संभावनाओं  पर  बिचार  किया

 गवा
 ह  yeep tet  सत्या चाचा  विदेशी  मुद्रा  के  कारण  प्रस्ताव  को  छोड़ने  का
 >

 feat  गया
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 18  1896  )  लिखित  दत्त
 लाए  me  न ह  वि  लक  य  काक  क

 Industries  ‘in  Burnanpur  Industrial  Estate:  MLP.

 9433.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  certain  industries  are  functioning  in  the  Industrial  Estate  building  in

 Burhanpur  Tehsil  of  East  Nimad  District  of  Madhya  Pradesh  and  if  so.  the  mumber  of

 public  and  private  industries  among  them;

 (b)  the  expenditure  incurred  by  the  Madhya  Pradesh  Government  in  acquiring  land
 and  constructing  the  building;  and

 (c)  whether  Government  have  made  any  profit  from  the  said  building  sinze  its  cons-
 truction?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaru  Rahman

 Ansari):  (a)  Five  units  are  feported  functioning  in  Industrial  Estate  Burhanpur.  Infor.
 mation  as  to  how  many  are  in  private  sector  and  public  sector  is  not  available.

 (b)  Rs.  343939/-  upto  31-3-1973

 (८)  The  main  objective  of  the  programme  of  Industrial  Estates  is  not  so  much  as  to
 make  p.  ofit  as  to  encourage  and  support  the  creation,  expansior.  and  modernisation  cf  small
 scale  industries  through  provision  of  factory  accommodation  and  common  service  facilities
 etc.  In  fact,  the  state  Gcvernments  provide  a  number  of  facilities  to  the  entrepreneurs
 in  the  Industrial  Estates.  These  include  common  service  facility  workshops,  subsidy
 on  rent  for  factoly  accommodation,  allotment  of  sheds  on  hire-purchase  basis,  concessional
 charges  for  supply  of  water  and  electricity  and  exemption  from  payment  of  sales  tax  for
 certain  categories  etc

 दैनिक  समाचार  पतों  को  अखबारी  कागज  का  श्रीलंका

 9434.  श्री  एम
 ०

 कार
 ०  लक्ष्मीनारायण  :  क्या  सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 कि

 गत  तीन  वर्षों  में  दैनिक  समाचारपत्रों  को  प्रतिवर्ष  अखबारी  कागज  का  कितना  आवंटन

 किया  कौर

 उक्त  अवधि  में  प्रतिदिन  छापे  ak  बेचे  जाने  1.0  समाज  चलवा  का  अ्राकार. ग्रौसत पष्ठ TS

 संख्या  ate  प्रतियों  की  औसत  संख्या  क्या  थी
 ?

 सीमा  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  :  )  अपेक्षित  सुचना  एकल

 की  जां  रही  है  यहां  समय  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 देश  के  समाचारपत्रों  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  प्रभारी  कागज  का  प्राकार  16  इच

 शर  66  इंच  के  बीच  अलग  अलग
 >
 &  t

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्रकाशित होने  वाले  उन  दैनिक  जिनको  अखबारी

 FITS  को  सहा  मिलत  है
 का  औसत  ale  ges  संख्या  तथा  प्रतिदिन  छापी  तथा  बेली  जाने

 r  संकलित वाली  प्रतियों  की  औसत  den  t  संगीत  की  जा  रही  है  शर  यह  भी  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर

 दी  जायेगी
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 Written  Answers  Vaisakha  18,  1896  (Saka)

 Gambling  in  Talkatora  Club,  New  Delhi

 9435.  Shri  Chandulal  Chandakar:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Talkatora  club  is  situtated  in  New  Delhi  and  only  the  Central  employees
 can  become  its  members  as  pei  rules;

 (b)  whether  the  Members  of  this  club  and  other  persons  accompanying  the  members
 indulge  in  gambling  and  drinking  till  late  in  the  night;

 (c)  the  amount  of  aid  being  given  by  the  Government  to  this  club;  and

 (d)  the  number  of  members  of  this  club?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Home  and  in  the  Department  of  Personnet
 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)  Yes,  Sir.  The  Club  has  been  re-named  as  Central  Secre-
 tariat  Club  and  only  the  Centre]  Government  employees  can  become  its  members.

 (b)  No,  Sir.  Drinking  of  liqucr  and  gambling  have  been  completely  banned  in  the
 club  premises  by  the  Managing  Committee  of  the  Club.  Further,  the  Club  closes  down  at
 9.00  p.m.  sharp.

 .(c)  At  present,  the  Government  is  only  giving  a  subsidy  to  the  Club  towards  meeting
 the  rent  of  accommodation  occupied  by  it.  This  comes  to  abc  ut  Rs.  8,134.00  in  a  year,
 and  has  to  be  paid  to  the  Estate  Department  who  cwn  the  premises.

 The  total  number  of  members  of  the  club  on  tst  April,  1974  was  401.

 केरल  में  हिन्दी  अनुवाद  प्रशिक्षण  के  लिए  बिशेष  नियोजन  कार्यक्रम

 9436.  श्री  बाजार  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  विशेष  नियोजन  कार्यक्रम  के  घिन  हिन्दी  अनुवाद  प्रशिक्षण धन  न  होने  के  कारण
 = केरल  में  बन्द  कर  दिया  गया  ्  z

 ar
 यदि  at,  तो  को  चालू  रखने  का  कोई  नया  प्रस्ताव  t  wie

 क्या  सरकार  प्रशिक्षण  पा  रहे  100  अनुवादकों  को  रोज़गार  देगी
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  मोहन  :  पांच  लाख  रोजगार

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1973-74  में  नौ  महीने  की  अवधि  के  लिए  हिन्दी  अनुवाद  प्रशिक्षण  स्कीम  स्वीकृत

 की  गई  है  कौर  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सहायता केवल  1974  तक  प्रदान  की  गई  थी  ।

 तदनुसार  स्कीम  कार्यान्वित  कर  दी  गई  है
 ।

 नही ं।

 स्वीकृति  के  भरती  नियमों  के  तरक्ल च् ध  प्रशिक्षाणाथियों को  नौकरी  दी  जानी  थी

 या  में  भर्ती  करते  समय  उन्हें  वरीयता  दी  जानी  थी
 ।

 इस  स्कीम  के  भ्रन्तगंत  जिन  अनुवादकों

 को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  उन्हें  खपाने  के  लिए  राज्य  सरकार  तौर-तरीके  ढूढ  रही
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 भ्रस्दमान  में  कंद  किए  गए  स्थतम्खता  सेनानियों  को  ्य लाए पा  देना

 9437.  ब्रह्मा  नन्द  :  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों
 को

 प्रतिमान  में  कंद  किया  गया  था  उनके  राज्यवार  हि

 एवं  पते  कया  प्रन्डमाः  के  भीतर  तथा  मुख्य  भूभाग  में  उनके  कारावास  की  श्रद्धा  क्या  हैं  कौर  उन  में

 से  प्रत्येक  ने  किस  प्रकार  का  अपराध  किया  था  कौर  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी  पेंशन  मिल  रही

 उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  वायु  ae  पते  क्या  हैं  जिसका  पेंशन  की  मंजूरी  से  पूर्व

 स्वर्गवास  हो  गया  तथा  पेंशन  के  लिए  उन्होंने  किन-किन  तारीखों  को  aaa  पत्र  दिए  थे  और  उनमें  से

 प्रत्येक  के  स्वर्गवास  की  तारीख  क्या

 उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  जरायु  wie  पते  क्या  हैं  जिनकी  पेंशन  मंजूर  किए  जाने ह

 के  बाद  स्वर्गवास  हो  गया  कौर  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी  wale  तक  पेंशन  कौर

 ऐसे  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  संख्या  कितनी  हैं  जिन्होंने  झपने  स्वर्गवास  के  बाद  पेंशन  लेने

 वाला  कोई  उत्तराधिकारी  अथवा  ग्रामीण  नहीं  स्वगंवास  के  समय  उनकी  क्या  उनका

 स्वर्गवास  किस  वर्ष  में  gar  स्वर्गवास  के  समय  उनके  पते  क्या  थे  ?

 गह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ
 ०

 एच
 ०

 :  से  27-2-70  को  इस  सदन  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  139  के  भाग  तथा  (@)  कें  उत्तर  की  गौर  ध्यान  श्रावित  किया  जाता

 है
 ।

 भूतपूर्व  अण्डमान  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  योजना  के  श्राइन
 284

 स्वतंत्रता  सेनानियों ake  उनके
 परिवारों  को  पेंशन  स्वीकृति  की  गई  है  ।  इसमें  वे  स्वतंत्रता  सेनानी  शामिल  हैं  जिन्होंने  गोवा  मुक्ति

 आन्दोलन  में  भाग  लिया  था  शर  भारत  के  बाहर  सजा  थी  ।

 पूछी  गई  सूचना  सहज  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  उपलब्ध  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  जाती

 है  ।

 प्रिया  में  रखा  गया देखिए  सिवा  एल०  टो०  6947/74]

 Indian  Engineers  in  France

 9438.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Science  and  Techaology  be
 pleased  to  state  whether  Government  propose  to  collect  information  through  its  Enabassy
 in  France  about  the  number  of  Indian  Engineers  living  in  France  at  present?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subra-
 maniam):  The  Council  of  Scientific  and  Industrial  Research  maintains  an  Abtoad’’
 Section  of  the  National  Register  for  registration  of  Indian  Scientists,  engineers,  technologists,
 medical  personnel,  etc.  in  overseas  countries  including  France.  Forms  for  registration  are
 available  with  Indian  Missions  abroad.  Registration  is  voluntary.

 No  separate  record  of  the  number  of  registrants  from  France  has  been  maintained.
 However  165  Indian  Engineers  on  the  Registrer  as  on  1-1-1974  were  in  all  European  coun-
 tries  excepting  Germany  (East  and  West)  and  United  Kingdom.
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 Excess  Payment  to  Contractors in  K.  G.B.  New  Delhi

 9439.  Shri  Hira  Lal  Doda:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state

 (2)  Whether  Government  will  get  the  voucher  No.  2471  dated  the  24th  October,  1969
 of  the  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi,  examined  where  under  certain  officials  have
 deliberately  made  excess  payment  of  about  Rs.  1500  in  order  to  benefit  a  contractor  in  an
 improper  manner  and  thus  caused  loss  to  the  institution;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  take  action  against  the  ccncerned  officers?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur  Rahman
 Ansari):  (a)  The  Commission  has  stated  that  an  amount  of  60  paisa  was  paid  to  a  staff  mem-

 ber  towards  conveyance  charge  against  voucher  No.  2471  da.ed  23-7-69  (not  24-10-69)

 (b)  Does  not  arise

 Indian  Engineers  in  U.S.A

 9440.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology  be
 pleased  to  state  whether  Government  propose  to  ascertain  from  the  Indian  Embassy in  the
 U.S.A.,  about  the

 present
 number  of  Indian  engineeis  there ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subra-

 maniam):  The  Council  of  Scientific  and  Industiial  Research  maintains  an  Abroad”’
 Section  of  the  National  Register  for  registration  of  Indian  scientists,  engineers,  technologists,
 medical  personnel,  etc,  in  overseas  countries  including  U.S.A.  Forms  for  registration  are

 available  with  Indian  Missions  abroad.  Registration  *s  voluntary.

 1433  Indian  Engineers  in  U.S.A.  were  on  the  Register  as  on  1-1-1974

 केन्द्रीय  सरकारी  अधिकारियों  को  हड़ताल

 9441.  श्री  एस  ०  कत्तामत्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  झघधिकारियों  ने  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  oof  काल  के  लिए

 हडताल  करने  की  योजना  बनाई  कौर

 यदि  तो  उनकी  मांग
 क्या

 ह  ai  उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 सरकार  का गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  रास  निवास

 तसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है
 |

 ।  फि सरकारी  अधिकारियों  की  are  से  कोई  मांगें  सरकार  को  प्राप्त  नहीं

 केन्द्रीय  सरकार  के  afer  की  ऐसोसिएशन  का  afer  भारतीय  सरकार को  wae

 विशेषकर  के  अधिकारियों  के  वेतन  से  संबंधित  मामलों  समय-समय पर  अभ्यावेदन

 भजता
 x

 [  रहा  है  sa  सभी  श्रभ्यादेदनों  पर  सरकार  द्वारा  वेतन  ara  की  सिफारिशों  पर  अरपना  afar

 निर्णय  लिए  जाने  से  पहले  विचार  कर  लिया  गया  है  ate  उनकी  घोषणा  वित्त  मंत्री  द्वारा
 29

 1974  को  लोक  सभा  में  कर  दी  गई  थी  ।

 ऊर्जा  संकट  में  दिल्‍ली  में  हुई  गोष्ठी

 9442.  श्री  व्यालार  कया  योजना  संती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऊर्जा  dae  पर  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  एक  गोष्ठी  हुई
 शर
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 यदि  तो  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  उसमें  क्या  विशेष  सुझाव  दिए

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संतों  मोहन  a

 प्रायोजकों  से  संगोष्ठी  में  रखें  गए  विशिष्ट  प्रस्तावों  को  भेजने  का  अनुरोध

 किया  गया है  ।

 उपलब्ध  दस्ता तावेज़ों  के  भझ्बुसार  संगोष्ठी  में  रखे  गए  कतिपय  प्रस्ताव  निम्नलिखित

 (1)  कोयले के  जलगैसीकरण  से  संबंधित  war  तथा  विकास  के  लिए  पर्याप्त  पूंजी  निवेश

 रखा  जाए  ।

 (2)  इंधन  के  अधिक  कुशलता पूर्ण  उपयोग  के  लिए  रेलवे  को  चाहिए  कि
 क

 चलने  वाले

 इंजनों  को  डीजल  से  चलने  वाले  इंजनों  में  बदल  दें  ।

 (3)  इंधन  का  अधिक  कुशलतापूर्वक  उपयोग  करने  के  लिए  एक  afro  चलाया  जाना  चाहिए

 जिसमें  इंधन  के  ape  उपयोग  को  दण्डनीय  ठहराया  जाए  |

 (4)  वैज्ञानिक  तथा  समन्वयात्मक  ढंग  से  बनाई  गई  एक  राष्ट्रीय  ऊर्जा  नीति  के  विकास  के

 लिए  यह  वांछनीय  है  कि  एक  सांविधिक  राष्टीय  ऊर्जा  '  प्राधिकरण  बनाया  जाये  ।

 विदेशों  फर्मों  के  उत्पादन  का  विनियमन  कौर  विदेशी  मुद्दा  बाहर  भेजने  पर  प्रतिवर्ष

 9443.  श्री  mates  क्या  औद्योगिक  विकास  ५  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिदेशी  फर्मों  के  उत्पादन  का  विनियमन  ote  उनके  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  भारी  रकमें

 विदेश  भेजन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  प्रभावी  कार्यवाही  करने  के  लिए  लाइसेंसिंग  afafa  बया  कदम

 उठाएगा

 विदेशी  क्षेत्र  की  area  कम  करने  के  लिये  मंत्रालय  ने  क्या  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बनाए
 3
 1.0  तर

 क्या  इन  सिद्धान्तों  पर  ana  किया  जा  रहा  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  fart  site  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सो
 ०  ८ >

 1973  के  लाइसेंसिंग  पालिसी  स्टेटमेंट  से  विदेशी  कम्पनियों  की  लाइसेंसिंग  नीति  शासित  होती

 इस  नीति  के  अनुसार  जब  तक  कि  प्रमुख रूप  से  उत्पादन  निर्यात  हेतु  न  हे  केवल 19  विशिष्ट

 उच्चयोगों  में  ही  जो  प्राथमिकता  के  क्षेत्र  हिस्सा  लिया  जा  सकता  है  ।  19  1972 के  प्रेस  नोट

 के
 द अन्तगत ५  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  उनके  द्वारा  किये  गये

 निर्देश  की

 विदेशी  इक्विटी  के  भारतीय  इक्विटी  में  परिवर्तित  करके  कम  किया  जा  सकता  है  ।  इसकी

 दृष्टिकोण  से  निर्यात  की  संभावनाएं  तथा  झ्र दाय गी  अधिशेष  पर  समरूपेण  पढ़ें  प्रभाव  के  विशेष  संदर्भ

 में  ate  भी  जांच  की  जाती  है  ।  दन  कम्पनियों  द्वारा  बाहर  भेजा  जाने  वाला  लाभ  तथा  लाभांश  भारतीय

 कराधान  के  अ  ओन  हो  होता
 है
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 (Saka)

 2.  सभी  कम्पनियों  को  जिनके  40  प्रतिशत  से  अधिक  की  बिदेशी  इक्विटी  होती  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन
 1973

 के  ata  अपने  कार्यकलाप  जारी  रखने  हेतु  सरकार  की  स्वीकृति

 प्राप्त  करना  आवश्यक  होता  है  ।  इससे  सरकार  को  इन  कम्पनियों  द्वारा  भ्र र्थ व्यवस्था  में  किये  गये  योगदान

 के  संदर्भ  में  इनके  कार्यकरण  की  समीक्षा  करने  का  एक  भी  प्राप्त  होता

 विदेशो फर्मों  के  ह  नाम

 9444.  Mt  नवल  किशोर सिह
 शो  सतपाल  कपूर

 क्या  श्रोह्नोगिक  विकास  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  उनका  मंत्रालय  देश  में  कार्य  कर  रही  कुछ  बिदेशी  फर्मों  के  नामों  संम्बन्धी

 मामलों  को  जांच  कर  रहा  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 जांच  यदि  पुरी  हो  गई  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ate  उन  पर  क्या  निर्णय  लिया

 गया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  fama  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम )
 )  q

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  ate  नामों  के  इस्तेमाल  का  wea  पिछले  कछ  दिनों  से  भारत  सरकार

 के  विचाराधीन  रहा  है  ।  इसके  अनुसार  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  28(1) (

 और  धारा  29  के  अन्तर्गत  40  फ़र्श  से  झ्र धिक  विदेशी  श्रंशधारिता  वाली  कम्पनियों  द्वारा  बिदेशी

 ब्रांड  के  नामों  के  इस्तेमाल  को  विनियमित  करने  के  लिये  व्यवस्था  की  गई  है  ।  उक्त  विदेशी  war  विनियमन

 अधिनियम  1973  की  धाराओं  के  अन्तर्गत  प्राप्त  wast  पर  गणावगण  कें  आधार  पर  विचार  कियां

 जायगा

 उड़ीसा  में  बचत  बंक  सुविधा  वाले  डाकघर

 9445.  को  बनमाली बाब  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  इस  समय  ऐसे  कितने  डाकघर  हैं  जहां  बचत  बैक  की  सुविधा  भी  उपलब्ध

 और

 यह  संख्या  पड़ौसी  राज्यों  से  अधिक  है  या  कम
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ०

 शेर  fag) :
 |

 (a)  उड़ीसा  के  समीपवर्ती  राज्यों  में  उन  डाकघरों  की  संख्या  जहां  बचत  बैंक  सुविधाएं

 उपलब्ध  हैं  कौर  बचत  बैंक  की  सुविधा  वाले  प्रत्येक  डाकघर  द्वारा  सेवा  पाने  वाली  औसतन  जन  संख्या

 का  उल्लेख  राज्यों  के  नामों  के  सामने  कर  दिया  गया  है

 9,219  6,110 बिहार  राज्य

 आन्ध्र  प्रदेश  13,948  3,112

 6,485  6,852 पश्चिम  बंगाल

 मध्य  प्रदेश  6,226  6,689

 5,840  3,256 उडीसा
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 ia  ला

 अवलेश्वर  तथा  ret  के  afte  डायल  घुमाकर  सोधे  टेलीफोन  करने  को  ग्यारसा

 9446.  oft  बन मालो  क्या  संचार  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भुवनेश्वर  कौर  कुछ  प्रमुख  नगरों  के  बीच  डायल  घुमा  कर  सीधे

 टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  करने  का  है  ;  श्र

 एच्  यदि  at,  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ०  शेर  fag)  जी

 भुवनेश्वर  कटक  के  बीच  सीघे  डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  सुविधा  पहले  से

 ही  उपलब्ध  >
 @  ।  वर्ष  1974-75  के  ग्रस्त  तक  भुवनेश्वर  को  कलकत्ता  के  टंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  से

 जोड़ने की  योजना  ताकि  भुनेश्वर में  आसनसोल  att  खड़गपुर  के  लिए  सीधे  डायल  करने

 सुविधाएं  मिल  पांचवीं  योजना  के  दौरान  भुवनेश्वर  से  पटना

 जमशेदपुर  जैसे  स्थानों  के  लिए  सीधे  डायल  करने  की  सुविधाएं  उत्तरोत्तर  चाल  करने  की

 योजनाओं  को  भी  असीम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उसके  बाद  अन्य

 शहरों  के  लिए  भी  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  सुविधाएं  दे  दी  जाएंगी ।

 उडीसा  में  विमान  डाक  सेवा

 9447,  हों  बनमाली बाबू  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आ
 कहा  ततार  वा  Fre.  लाए  क्रिया  म्

 हैं  त डीसा  के  बड़े  प्रौर  प्रमुख  नगरों  को  विमान

 डाक  सेवा  से  जोड़ने का  है  ;

 bd  >)
 यदि  तो  तत्संबन्धी  तथ्य  क्या

 संकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रों  शेर  fag)  ate  उड़ीसा में  fas  भुवनेश्वर

 शहर  ही  हवाई  मार्ग  पर  इसलिए  वहां  हवाई  डाक  सेवा  सुलभ  है  ।  जब  इंडियन  एयर  लाइन्स  उड़ीसा

 के  wa  शहरों  में  हवाई  सेवा  चालू  कर  देगी  तब  उन  शहरों  में  भी  हवाई  डाक  चालू  करने  के

 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  सकेगा  ।

 पंजाब  में  टायर-ट्यूब  निर्माण  परियोजना

 9448.  सरदार  महेन्द्र  सिह  गिल  :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  परिवहन  व्यवस्था  के  सुधार  के  लिए  टायर-ट्यूबों  की  बढ़ती  मांग  को  देखते  हुए  पंजाब

 सरकार  से  हाल  में  टायर-ट्यूब  बनाने  की  परियोजना  की  मंजूरी  का  अनुरोध  प्राप्त  हुमा  है  कौर

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्र  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउर  रहमान  पन्सारी  )  श्र पंजाब

 श्रौद्योभिक  विकास  निगम  लि०  ने  मोटरगाड़ी  टायरों  ate  ट्यूबों  के  उत्पादन  के  लिये  एक

 उपक्रम  स्थापित  करने  लाइसेंस  करने के  लिये  मार्च  1970  में  एक  आवेदन  पत्न  दिया  था  ।
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 प्रतिवर्ष  4  लाख  मोटरगाड़ी  टायर  कौर  ट्यूबों  का  उत्पादन  करने  के  लिये  12  1970  को

 निगम  को  एक  area  जारी  किया  गया  इस  संबन्ध  में  पंजाब  सरकार  से  हाल  में  कोई  प्रत्य

 आवेदन  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 शासनिक  समितियों  का  लाइसेंसिंग  समिति  के  साथ  सहयोग

 9449.  प्रवज्ञाभाई  मेहता  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृषि  करेंगे कि

 डीजीपी  ०डी०  श्र  प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  शभ्रसहयोग  के  कारण  सेक्रेटेरियट

 डस्ट्यिल  एप्रोच  विफल  रहा  है

 क्या  ये  मंत्रालय  लाइसेंसिग  समिति  के  साथ  मूलभूत  निर्णय  विशेषकर  भारतीय

 क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  सहयोग  नहीं  कर  रही

 यदि  तो  कितने  मामलों  में  इन  मंत्रालयों  ने  भिन्न  खि विचार  व्यक्त  किया है  भ्र ौर  संबन्ध

 पक्षों के  नाम  क्या
 नै रु  >

 औद्योगिक  बिकास  तथा  जिला  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  ह्यया )  नहीं

 प्रशासकीय  मंत्रालय  लाइसेंसिंग  कमेटी  के  साथ  सहयोग  करते  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लाइसेंस  के  लिए  शवेदनों पर डी पर  डी  ०  जी  ०  टी  ०  Sto  द्वारा  fara

 9450.  श्री  wares  मेहता  :  बया  श्रौद्योगिक बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में  डी जीटी डी  द्वारा  लाइसेंस  के  लिये  आवेदन  cat  पर  अपनी  टिप्पणियां

 a  विलम्ब  किया  पाया  गया  अथवा  उन्होंने  अनचित  रूप  a  प्रतीक  समय  लिया  ;

 क्या  डी०  जी०  do  डी०  ने  कुछ  मामलों  में  हेरफेर  किया  है  या  भारतीय  फर्मों  के  स्थान

 पर  बिदेशी  फर्मों  से  श्रावदन  झ्रामंत्रित  किये  और

 यदि  at  क्या  मंत्रालय  द्वारा  वहां  विलम्ब  की  जांच  कराई  जाएगी  क्या  विलम्ब

 न  होने  देने  या  इसे  करने  प  लिए  सरकार  क्या  उपाय  करेगी  ?

 भ्ीद्योगिक  बिकास  तथा  विज्ञान कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सो
 ०  सुब्रह्मण्यम )  आर

 औद्योगिक  लाइसेंस  के  areal  पर  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  की  टिप्पणी  देने  में  लगने  वाले

 समय  के  बारे  में  पहले  कोई  सूचना  नहीं  रखी  जाती  थी  ।  औद्योगिक  स्वीकृति  देने  के  लिये  1-11-1973

 से  लाग की  नई  प्रणाली  के  भ्रन्तगंत  तकनीकी  बिकास  के  महानिदेशालय  को  अपनी  देने  के

 लिये  उसे  श्रौद्यीगिक  लाइसेंस  के  प्रतिवेदनों  पर  अ्रपनी  टिप्पणी  देने  के  लिये  30  दिन  की  प्रविधि  दी  गई

 1974  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  को  भेजे  गये  902 है  ।  1973 से  फरवरी

 आ्रवेदनों  में  से  8525  मामलों  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय की  टिप्पणी  निर्धारित  भ्र वधि  के

 भीतर  सिल  गई  थी  ।

 (@  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसा  कोई  भी  उदाहरण  नहीं  भाया  है  ।
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 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  के  कार्यालय  का  नई  विल्लो इल्ली  से  कलकत्ता  स्थानान्तरण

 9451.  व्यालार रवि  :  क्या  औद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  के  ata  चेयरमैन  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  ने  उसका

 कार्यालय  कलकत्ता  स्थानान्तरित  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ;

 क्या  पर  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ate  इससे  कर्मचारियों  को  कितनी  भ्र सुविधा

 होगी ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जि श्मा उर  रहमान  श्रन्सारी )  :  )  नहीं
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 भारतीय  मानक  संस्थान  में  श्री  भाग  अधिकारियों  के  कार  nn Ks tal स्वीकार  पद

 9452.
 श्री  के

 ०
 एस

 ०  चावड़ा  :
 क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारतीय  मानक  संस्थान  में  अब  तक  अनुभाग  भ्र धि कारियों  के

 कितने  पद  आरक्षित घोषित  किये  ैं

 क्या  aaa  अधिकारी  का  कोई  आरक्षित  पद  wait  तक  खाली प  at  है  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  है  उसे  कब  तक  पूरा  किया  जायेंगी  ;  श्र

 अ्तुभाग  भ्रमणकारी  का  कोई  आरक्षित  पद  गैर-ग्र्रसित  घोषित  किया  गया  है  कौर

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  प्रक्रिया  कया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम )  )  भारतीय

 मानक  संस्थान  में  wa  तक  श्रनभाग  अधिकारियों  के  चार  पद  आरक्षित  घोषित  किये  गये

 भारतीय  मानक  संस्थान  के  शाखा  कार्यालय  कलकत्ता  में  भ्रनुसुचित  जाति  के  कर्मचारी

 की  उच्च  पद  पर  पदोन्नति  हो  जाने  के  कारण  एक  शभ्रारक्षित  पद  खाली  पड़ा  है  जिसके  शीघ्र  ही  भरे

 जाने  की  संभावना है  ।

 (  हां  ।  विहित  सक्षम  प्राधिकारी  की  सहमति  से  भ्रनुसूचित  जाति  का  भ्र भ्या र्थी  न  मिलने

 के  कारण  एक  area  पद  गैर-प्रसारित  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 दिलों  नगर  निगम  में  नियक्त  व्यक्तियों  को  यद्ध  सेवा  के  लाभ  देना

 9453,  श्री  विभूति  क्या  गृह  मंत्री  1  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1510  के

 उत्तर
 के

 संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  उत्तर  are  दिल्‍ली  नगर  निगम  क्षेत्र  सेवा  तथा  1959

 के  नियम  4  को
 देखते  क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एमरजेंसी  तथा  शार्ट

 स्विस
 कमीशन  प्राप्त

 शादियों  की  युद्ध  सेवा  गिने  जाने  के  बारे  में  किए  गए  आदेशों  के  निगम  द्वारा  औपचारिक  रूप  से

 स्वीकृति  है  ;
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 Vaisakha  18,  1896  (Saka)

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेश  (1963 से  1972)  तक  जी  एमरजेंसी

 श्र  शाटें  सर्विस  कमीशन  प्राप्त  त्  चिकित्सा  सेवाओं  सेवा  युक्त  अधिकारियों  की

 युद्ध  सेवा  गिनने/वरिष्ठता देने  के  बारे  में  दि  नगर  निगम  ने  तक  स्वीकार  नहीं  किए  हैं  ;

 यदि  तो  विलम्ब  क्यों  हो  रहा  है  ;

 दिल्‍ली  नगर  निगम  area  कब  तक  स्वीकार/लागू  करेगी ?

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ  ०  एच ०  :  से  दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित

 किया  है  कि  दिल्ली  नगर  निगम
 व

 विनियम
 1959

 केवल  अनुशासनिक  मामलों  में

 कार्यवाही  करने  के  लिए  है  ।  युद्ध  सेवा  शादी  को  जोड़ने  से  संबन्धित  मामले  इन  विनियमों  के  भ्रन्तर्गत

 नहीं  ara  हैं
 ।

 ऐसे  मामले  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  दिए  गये  श्रादेशों/नियमों  से  नियंत्रित

 होते  हैं  ate  वे  तभी  प्रभावी  होते  हैं  जब  निगम  संकल्प  द्वारा  उन्हें  अरपना  लेता  है  ।  एमरजेंसी

 कमीशन  प्राप्त  अ्रधिकारियों  व  शाट  सर्विस  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  व  चिकित्सा

 की  युद्ध  सेवा  तथा  वरीयता  संबंधी  मामलों  में  भारत  सरकार  द्वारा  वर्ष  1963 से  1972 तक  दिए  गयें

 रादेश  निगम  के  विचाराधीन  कथित  आदेशों  को  निगम  द्वारा  झ्र पचा रिक  रूप  से  अपना  लेने  पर

 कार्यात्वित  किया  जायगा  |

 B.S.F.  and  C.R.P.  Stationed  in  M.P.

 9454.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  officers  and  jawans  of  Central  Reserve  Police  and  Border
 Security  Force  stationed  in  Madhya  Pradesh  at  present;  and

 (b)  the  monthly  expenditure  incurred  by  Government  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin):  (a)  and

 (b)  269  B.S.F.  personnel  including  2  officers  are  deployed  in  Madhya  Pradesh  for

 internal  security  duties.  Average  monthly  expenditure  on  them  works  out  to  be  Rs.  1.71

 There  are  no  C.R.P.F.  units  deployed  in  Madhya  Pradesh  for  internal  security  duties.

 Central  Assistance  to  Madhya  Pradesh  for  Providing  Employment  to  Educated

 nemployed.

 9455,  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Government  had  given  an  y  financial  assistance  to  the  Madhya

 Pradesh  Government  for  providing  employment  to  t  he  educated  unemployed  people  in  the

 State  in  1973-74  and  if  so,  the  amount  thereof;  and

 >
 (b)  the  amount  of  financial  assistance  provided  to  other  States,  separately  in  1973-
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a)  Yes,  Sir.

 During  1973-74,  financial  assistance  amounting  to  Rs.  1062  lakhs  was  provided  for  the  State
 Government  of  ‘Madhya  Pradesh  for  formulating  schemes  for  providing  gainful  employment
 to  educated  une  mployed  persons  Programme-wise  break-up  was

 (Rs.  lakhs)

 (i)
 Programme

 for  Educated
 Unemployed,

 initiated  in  1971-
 531.89

 530.00 (ii)  Half-a-Million  Jobs  Programme  (1973-  74)

 TOTAL
 डा

 1.89

 Besides,  Central  assistance  of  Rs.  173.78  lakhs  was  provided  under  the  Special  Em-

 ployment  Programme in  1973-74  which  covers  schemes  of  employment  relating  to  educated
 as  well  as  uneducated  persons.

 (b)  The  particulars  of  Central  assistance  relating  to  Madhya  Pradesh  and  other  States
 during  1973-74  are  given  below:

 (Rs.  in  lakhs)

 51  States  Pro-  Half-a-Million  Jobs  Central

 gramme  Programme  assis-
 for  edu-  tance
 cated  un-  Amount  under Ceiling

 amount  released employed  Special
 allocated  Employ-

 ment
 Pro-
 gramme

 pe  न  ना
 3  5  6

 Andhra  Pradesh  199.72  600.00  417.33  181.44

 Assam  203  .35  150.00  74.68  61.33

 Bihar  652.22  850.00  393  .09  234.26
 Goi ६९५12 े  uUjakar वै  है  194.76  350.00  320.28  111.59

 Haryana  128.31  175  .00  135.15  41.74

 Himachal  Pradesh  98.44  60.00  13.77  14.48

 Jammu  &  Kashmir  63  .49  75.00  74.99  19.59

 Karnataka  160.57  500.00  250.00  121.81

 Kerala  179,  32.0  700.00  338  67  88.59

 10  Madhya  Pradesh  531.89  530.00  100.00  173.78
 At

 11.0  Maharashtra  264.28  800.00  379  92.0  210  wi

 12  Manipur  6.67  40.00  20.88  4.26

 13  Meghalaya  11.08  20.00  5.00  4  26
 >  gk 14  Nagaland  16.79  12.00  5.09  yea «  ID

 15  Orissa  178  .89  280.00  182.76  92.00  ह

 16  Punjab  156.92  220.00  141.00  56.22

 17  Rajasthan  ow  442.71  325.00  207.27  107.33

 18  Tamil  Nadu  203  .  95  650.00  421  .32  171.22

 iv 10  Trin  r2 £iipu  14.70  40.00  17.60  6.82

 20  Uttar  Pradesh  Jal  21  1100.00  589.74  368  .00

 21  West  Bengal  302.29  1500.00  775  .00  185.70
 TOTAL  STATES  4521.56

 8977.0  007  4863.
 54  2257.39
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 Capacity  of  Flour  Mills  in  M.P.

 9456.  Shri  G.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Industrial  Developmen  nd  Science  and  Tech-
 nology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  details  and  capacity  of  the  flour  mills  in  Madhya  Pradesh  licensed  under  the
 Industries  (Development  and  Regulation)  Act;  and

 (b)  the  names  of  the  mills,  out  of  them,  which  are  not  utilising  their  full  capacity  due
 to  non-availability  of  adequate  quantity  of  wheat  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur  Rahman
 Ansari):  (a)  The  information  is  furnished  below:—

 —_——  धनिक

 Sl.  Name  of  the  Unit
 No.

 Registered/licensed
 capacity  per

 annum

 क 1.  M/s  Raipur  Roller  Flour  Mills,  Raipur  13,200  Tonnes.

 2.  M/s.  Standard  Flour  and  Oil  Mills,  Ganj  Basoda,  M.P.  18,000  Tonnes

 3.  M/s  Central  India  Roller  Flour  Mills,  Bhopal  ह  36,000  Tonnes

 4.  M/s  M.P.  Flour  Mills,  Gwalior  15,000  Tonnes

 36,000  Tonnes 5.  M/s.  Flour  and  Food  Pvt.  Ltd.,  Indore

 (b)  None  of  the  roller  flour  mills  is  utilising its  full  capacity  due  to  non-availability
 of  adequate  quantity  of  wheat.

 अखबारी  कागज  के  आयात  में  कदाचार

 श्री  एस०  सी०  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  को  अखबारी  कागज  के  एक  एम०ए० देसाई  एंड  कम्पनी

 are  समाचार-पत्तों  के  रजिस्ट्रार  से  राज्य  व्यापार  निगम  डा०  नाथ  के  विरुद्ध  अखबारी  कागज के

 रायात  के  ठेके  करने  में  कदाचारों  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;  शर

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  की

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री

 धर्मवीर
 :

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  को

 एम०  ए०  देसाई  एंड  कम्पनी  या  समाचारपत्रों  के  रजिस्ट्रार  से  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 राज्य  व्यापार  निगम  के  एक्जीक्यूटिव  निदेशक  ने  अपने  27  1974
 को केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के

 निदेशक  को  भेजे  गये  पत्न  में  श्री  एम०  ए०  देसाई  के  द्वारा  उनको  की  गई  इस  राज्य  व्यापार

 निगम  के  कुछ  अधिकारियों  ने  बम्बई  में  एक  फर्म  खड़ी  कर  दी  है  ate  वे  राज्य  व्यापार  निगम  में

 स्थिति  का  दुरुपयोग  करते  हुए  समाचारपत्नों  से  उनको  झावण्टित  किये  गये  भ्रखबारी  कागज  को  जल्दी

 छुड़ाने  के  बारे  में  कैनवासिंग  कर  रहे  की  जांच  करने  के  लिये  कहा

 सय  ory  ने
 |  ह  जाच  के  ete केन्द्र  |  जांच  oa  मामले  को  रजिस्टर  कर  लिया  है  ।
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 अधम  नम

 सेन्ट्रल  प्रेस  श्रक्नडिटेशन  stat  को  बैठक

 9458.  श्री  एस०  सी०  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सेंट्रल  प्रैस  भअ्रक्रेडिटेशन  कमेटी की  बैठक  काफी  समय  बाद
 197:

 में  हुई

 थी ;

 यदि  तो  क्यों  ;  ak

 क्या  वह  उन  पर  कमेटी  की  सिफारिशों  कौर  1973  की  बैठक  में

 उत्पन्न  तिथियों  निबटाने  की  कायें वाही  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखेंगे
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  केन्द्रीय पस  प्रत्यायन

 समिति  की  बैठक  लगभग  एक  ay  की  झ्र वधि  के  उपरान्त  20  1973  को  हई  थी  ।

 कोई  निश्चित  समान्तर  नहीं  प्रधान  सुचना  भ्रमणकारी  विचाराधीन  मामले
 जो

 समिति

 द्वारा  विचार  किए  जाने  के  लिए  पर्याप्त  परिपक्व  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जब  भी  जरूरी

 होता  केन्द्रीय  प्रेस  प्रत्यायन  समिति  की  बैठकें  बताते  हैं  ।

 केन्द्रीय  प्रैस  प्रत्यायन  समिति  की  बैठकों  का  इरादी  गोपनीय  माना  जाता
 >
 ण

 दिल्लो  के  निकट  सड़क  दुर्घटना  में  एक  युवक  की  सत्य

 9459.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने
 1974

 की  रात  को  महरौली  दिल्‍ली  पर  हुई  सड़क  दुर्घटना

 में  मारे  गये  युवक  के  शव  को  हटाने  में  पुलिस  द्वारा  किए  गए  विलम्ब  की  जांच  कराई  है  ;  कौर

 तो  उसके  निष्कर्ष क्या  हैं  ait  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०एच०  मोहसिन )  )  को  हटाने  में  कोई  अनावश्यक

 विलम्ब नहीं  हुआ  था  wit  इसलिए  इस  मामले  में  कोई  जांच  नहीं  गई  है
 ।

 उठता  | प्रशन

 डाक  का  दैनिक  वितरण

 9460.  श्री  सुखदेव  वर्मा
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  ae  तक  देश  के  किन  क्षेत्रों  में  डाक  के  दैनिक  वितरण

 सुविधा नहीं  थी  ;  कौर

 च  अरी  पकाएं  पानक

 म

 गह  सुगिया  कई  हक  बातों  को  जकी

 ह

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ०  शेर  :  देश  भर  के  सभी  शहरी  इलाकों  में  रोजाना

 डाक  बांटने  की  सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध  है
 ।
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 जहां  तक  देहाती  इलाकों  rl  संबन्ध  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  at  तक  जिस  सीमा  तक

 डाक  वितरण  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी  उसका  व्यौरा  संलग्न  विवरण  पत्र  में

 दिया गया  है  ।

 देहाती  इलाके  में  डाक  बांटने की  क्या  व्यवस्था की  इसका  फैसला  डाक  यातायात

 से  संबन्धित  कुछ  मानदंडों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  जिन  स्थानों  में  प्रति  सप्ताह  कम  से  कम  30

 पत्र  ard  वहां  रोजाना  डाक  बांटने  को  व्यवस्था  की  जाती  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि

 के  दौरान  जिनत  स्थानों  में  इन  मानदंडों  के  अनुसार  afer  सिद्ध  वहां  रोजाना  डाक  बांटने

 की  व्यवस्था की  जाएगी  ।

 विवरण

 हि

 राज्य का  नाम  रोजाना डाक  पाने गांवों की  कुल

 सख्या  वाले  गांव

 प्रतिशत

 en  ee,  न

 लि  क  ee  ee  te

 cite  36181  (35095)  98570

 बिहार  73686  (63039)  8670

 दिल्ली  248  (  248)  10070

 18537  (12400)  677.

 72  387° दादर-नगर-हवेली  (27)

 जम्म  कौर  कश्मीर  7618  577° (342)

 केरल  1578  100° (1578)

 लक्ष-द्वीप  10  (10)  1009०

 मध्य  परदेश  70618  (14121)  207°

 महाराष्ट्र  36164  (17822) क  497 o

 गोवा-दमन-दिव  430  403)  945 ०

 26826  (25439)  957°

 21227  (8487)  4070

 न्र ० अरुणाचल  2704  (192)

 1991  ० माधुरी  (1179)

 मेघालय  4687  (127)

 मिजोरम  229  (17)  त्र  ०

 नांगा लड़  962  (396)  4170

 4932  (1919)  407°

 51327  (26790)  5299

 पजाब  (8727)  72०
 12197
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 es  “2

 चड़  गल्  21  100740 (21)

 हरियाणा  7177  14871  GSTo

 हिमाचल  प्रदेश  १0 8  50  13240  उन् ०

 राजस्थान  3541  (2 20033  5200

 तमिलनाडु  25510  (2 25368  9  ०

 पांडिचेरी  390  1009० (390)

 उत्तर  प्रदेश  155134  5090 (77966)

 पश्चिम  बंगाल  44  Ole R12
 (23348 8)  5237 0

 निकोबार
 401

 (151)
 3070

 Hane

 Pak  Nationals  in  Madhya  Pradesh

 9461  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  the  number  of  Pakistani  nationals  in  Madhya  Pradesh,  District-wise,  on  long  term
 visa  at  present;  and

 (0):  the  number  of  those,  out  of  them,  whose  visas  have  been  renewed  more  than  once
 so  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin):  (a)  and  (b)
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 Appointment  of  Controllers  in  Sick  ‘Textile  Mills,  U.P

 9462.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  names  of  sick  textile  mills  in  Uttar  Pradesh  at  present  where
 Government  have  appointed  Controllers;  and

 (b)  the  statement  of  loss  and  profit  of  these  mills  for  the  year  1973-74  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subra
 maniam):  (a)  and  (b)  At  present,  there  are  5  textile  undertakings  in  Uttar  Pradesh,  whose

 management  has  been  taken  over  by  Government  under  the  Industries  (Development  &
 Regulation)  Act,  1951  and  the  Sick  Textile  Undertakings  (Taking  Over  of  Management)
 Act,  1972.  The  names  of  these  undertakings  and  the  profit  figures)  made  by

 them  during  the
 period  April,

 1973  to  February,  1974  are  as
 follows:  te

 Profit
 SI.  Name  of  the  Mill  after  de-
 N  precia-

 tion  &
 Bonus
 (Rs  in
 lakhs)

 on  बक
 Under  Industries  (Development  &  Regulation)  Act

 Muir  Mills  Ltd.,  Kanpur  4.76
 New  Victoria  Mills  Co.  Ltd.  Kanpur  5.35

 Under  Sick  Textile  Undertakings  (Taking  Over  of  Management)  Act

 छाप  Cotton  Mills,  Mandu  Road,  Hathras  2.39
 Lord  Krishna  Textile  Mills,  Saharanpur  12.28

 Shri  Vikram  Cotton
 Mills,  Lucknow  2.89

 ना  ला  a
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 9463.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 देश  में  गत  तीन  वषों  में  फोटोग्राफिक  कागज  का  वार्षिक  उत्पादन  तथा  मांग  क्या  थी  ;

 इस  कागज
 की  सप्लाई  कया  है  कौर  क्या  सरकार को  सुचना  मिली है  कि  अधिकांश

 लब्ध  कागज  काले  बाजार  में  पहुंच  जाता  है  कौर  वास्तविक  उपभोक्ता  इससे  वंचित  रहते  हैं  ;

 क्या  दिल्‍ली  व्यावसायिक  फोटोग्राफर  संघ  ने  उनके  मंत्रालय  को  कोई  अभ्यावेदन  किया  हैं  ;

 यदि  zi,  तो  उनकी  मांगे  कौर  उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  हैं  ;  ak

 क्या  इस  संघ  को  पहली  स्तर  पर  बिक्री  मूल्य पर  इस  कागज का  कोटा  बिना  बिचौलिए

 के  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  प्रो  एक  लाख  का  वर्तमान  कोटा  अन्तरिम  सहायता  के  तौर  पर  बढाने

 का  भी  विचार  है  ;  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउर  रहमान  :  फोटोग्राफिक  कागज  की

 मांग  जो  इस  समय  35  लाख  वर्ग  मी  ०  प्रतिवर्ष है  वष॑  1974-75 में  बढ़कर  45  लाख  वर्ग  मीटर  हो  जाने  की

 तराशा  है  ।  फोटोग्राफिक  कागज  वर्ष  1971,  1972  1973  में  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  ——e

 1971  33.05  लाख  मीटर

 1972  31.15 लाख  वर्ग  मीटर

 38.75 लाख  वर्ग  मीटर 1973

 सरकार  को  फोटोग्राफिक  कागज  की  कम  सप्लाई  अथवा  चोर-बाजारी  के  संबन्ध  में  कोई

 रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 site  दिल्‍ली  व्यावसायिक  फोटोग्राफर  संघ  का  कोई  श्रम्यावेदन  इस  मंत्रालय  को  प्राप्त

 नहीं  gat  है
 ।

 किन्तु  उन्होंने
 15  1974

 को  एक  ज्ञापन  अध्यक्ष  मे०  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस

 मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी  लि०  को  दिया  है  जिसमें  उनकी  मुख्य  मांग  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  द्वारा

 ट्रैफिक  कागज  फोटोग्राफरों  के  विभिन्न  क्षेत्रीय  संगठनों  को  प्रथम  स्थान  के  विक्रय  मूल्य  पर  बिना  किसी

 बिचौलिये/डीलर  के  सम्भारित  किए  जाने  के  संबन्ध  में  है
 ।

 में
 ०

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  ने  बताया
 >
 र

 कि  व्यक्तिगत  रूप  में  अ्रलग-श्रलग  फोटोग्राफरों  की  मांग  बहुत  कम  है  इस  प्रकार  के  व्यावसायिक

 फोटोग्राफरों  के  लिये  सहकारी  समितियां  गठित  कर  लेना  लाभप्रद  रहेगा  जिन्हें  उस  स्थिति  में  हिन्दुस्तान

 फिल्मस  सीधा  डीलर  मान  लेगा  कौर  वे  अपने  सदस्यों  को  डीलरों  के  मूल्य  पर  थोक  सप्लाई  कर

 सकेंगे  4 |

 are  प्रदेश  में  उद्योगों  को  भेड़-बकरी  को  wat  को

 9464.  at  वाई०  ईश्वर  क्या  श्रौद्योगिफ  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |:

 क्या  arse  में  120  छोटे  एकक  साबुन  बनाने  में  लगे  हैं  ;

 क्या  देश  के  छोटे  पैमाने  के  सभी  श्रौद्योगिक  एककों  को  वर्ष
 1972-73

 में  वितरित
 की

 गई  भेड़-बकरी  की  40,000  मिलियन  टन  aq  में  से  are  प्रदेश  को  665  मिलियन  टन  ग्रावंटित

 को  गई  थी  ;

 42



 18  1896  )  लिखित  उत्तर
 ne  al

 यदि  तो  क्या  अन्य  राज्यों  की  तुलना  रान्ना  प्रदेश  को  भेड़-बकरी  की  तथा

 ताड  के  तेल  का  आवश्यकता  से  कम  आवंटन  किया  गया  था  कौर

 क्या  सरकार  ने  ग्रान्ट्स  प्रदेश  के  लिए  नियतन  में  wa  वृद्धि  कर  दी  q a

 प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउर  रहमान  अनसारी  )  :  लघु  उद्योगों  को

 राष्ट्रीय  गणना  का  परिणाम  निकल  art  पर  यह यह  जानकारी  तब  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।  वर्तमान  में  गणना

 का  कार्य  चल  रहा  हैं  तथा  यह  1974  के  पन्त  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।

 सभी  राज्यों को  आवंटित  कुल  40,000  मी०  टन  की  भेड़ों बकरी  चर्बी  हैलो )
 मं  ग्रास  प्रदेश  के  लिए  666  मी०  टन  चर्बी  का  नियतन  किया  गया  ati

 मटन  दलो  के  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  कारण  इस  सामग्री  का  उपयोग  करने  वाली

 यूनिटों
 की

 श्रावश्यकता  पर्याप्त  रूप  से  पुरी  नहीं  की  जा  सकी  ।  मटन  हैलो  की  कुल  मांग  तथा  नियतन

 के  मुकाबले
 ae

 प्रदेश
 को

 दिखाने  वाली  एक  सारणी  नीचे  दी  जाती  है ee

 कुल  अखिल  कुल  अखिल  नियतन  माग  प्रदेश  )  नियतन

 भारतीय मांग  भारतीय  प्रतिशत
 )

 नियतन

 न

 1969-70  40332  36500  90  Yo  700  658  94  प्र०

 1970-71  88485  45000  50.6  Wo  1479  749  50.6  Wo

 1971-72  88485  54000  50.6  प्र०  1479  749  50.6  प्र०

 1972-73  151625  40000  26.4  प्र०  1479  666  45  प्र०

 1973-7 4  151625  24800  16.3  Fo  7000  468  6.6  प्र०

 2  ne  a  का

 sist  प्रदेश  में  ग्रामोफोन  परियोजनाओं  के  गोत्र  में  चरी  की  खपत  वाले  एकक  बहुत

 कम  ग्रामोद्योग  परियोजनाओं  के  इन  एककों  के
 लिए  समग्र  नियतन  में  से  किया  गया  भाग

 भी  नगण्य  ही  रहा  है  ।  यही  कारण  है  कि  ay  1973-74  में  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  यथानुपातिक  नियतन

 कस  किया गया  था

 नही ं।

 एक  ऊर्जा बोर्ड  की  स्थापना

 9465.  सी  ०  :  क्या  योजना  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  तेल  सप्लाई  के  कम  हो  जाने  तथा  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  को  देखते

 हुए  सरकार  ने  तुरन्त  ही  एक  उच्चस्तरीय  ऊर्जा  बोर्ड  गठित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  ate

 यदि  हां  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  at  देश  की  ऊर्जा  आवश्यक

 की  पूरी  भरोसे  से  तथा  मितव्ययी  तरीके  से  हो  सके  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  समन्वय
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 सरकार  विचार संगठन  गठित  कर करने  के  प्रत  पर  ला  कर  रही  है  समन्वय  संगठन  में  कार्यों  में  कार्यवाही

 के  उन  सभी  तत्वों  का  समावेश  होगा  जो  इन  उद्देश्यों  की  पूरी  के  लिए  आवश्यक  हैं  ।

 यद्यपि  सरकार  ने  ऊर्जा  संगठन  की  स्थापना  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  फिर  भी

 मंत्रिमंडलीय  तथा  प्रशासनिक  स्तरों  पर  विभिन्न  प्रकार  की  ऊर्जा  तथा  रेलवे

 wa  सम्बद्ध  विषयों  का  काम  देखने  वाले  विभिन्न  मंत्रालयों  के  मध्य  अ्रपेक्षित  समन्वय  प्राप्त  करने

 की  दिशा  में  पर्याप्त  व्यवस्था यें  कर  दी  गई

 Survey  of  Industrial  Societies  in  M.P

 9466.  Shri  G.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Indus  al  Development  and  Science  and
 Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  survey  of  economically  viable  more  viable  1d  non-viable  industrial
 societies  had  been  conducted  in  Madhya  Pradesh  along  with  other  States;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  द्य  iil aft  Tn:  dustrial  Development  (Shri  Ziaur  Rahman
 Ansari):  (a)  Yes,  Sir

 (b)  Thereport  of  the  survey  conducted  by  the  State  Registrar  of  Cooperative  Societies
 has  not  so  far  been  received.

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  श्राजाद  हिन्द  फौज  wt  गतिविधियों  पर  वृत्त  faa  बनाना

 9467.  श्री  समर  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेताजो  सुभाष  चन्द्र  बोस  कौर  रजा  हिन्द  फौज  की  गतिविधियों  के  बारे  में  हरनेक

 aa  fra  उस  समय  भारत  में  श्री  शाहनवाज  खां  द्वारा  लाये  गये  थे  जब  उनकों  भारत  भेजा  गया  था

 सरकार  के  पास  ate  यदि  तो  इन  फिल्मों  का  क्या  gar

 क्या  इस  मामले  की  जांच  का  काम  ale  नेताजी  तथा  area  हिन्द  फौज  पर  इन

 पूर्ण  फिल्मों
 का

 पता  लगाने  का  काम  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  श्रथवा  किसी  ara  उपयुक्त  निकाय  को  सौंपा
 जायगा  ;

 (7)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ  ०एच  ०  इसका  सम्बन्ध  उस  मामले  से  जिसके

 लिए  नेताजी  जांच  ara  में  साक्षी  दी  गई  थी  श्रमी  जिसको  अपनी  रिपोर्ट  देनी  |  जबकि  मामला

 निर्णयाधोन  सरकार  इस  समय  कोई  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं

 Gat  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं है

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 1974

 उत्तर

 ote  चमंशोधकों
 कों

 के  लिये  विकास  सम्बन्धी  सुविधायें

 9468.  शो  एन  ०

 श्री  डी  o8t ° ०  देसाई

 कया  औद्योगिक  विकास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  wa  परिष्कृत  aequi  के  निर्यात  की  रोकथाम  के  लिये  सरकार  का  विचार

 को  माल  तैयार  करने  तथा  उसे  भ्रान्ति  रूप  देने  संबंधी  सुविधाश्रों  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 हन  देने का  है

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  > ठ  ;  at

 क्या  सरकार  का  विचार  विशेष  रूप  से  छोटे  चर्मशोधकों  को  विकास  सुविधायें  देने  के  लिये

 एक  एजेंसी  स्थापित  करने  का  भी  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउर रहमान  से  तैयार  चमड़े

 का  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  श्रर्धनिमित  चमड़े  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  am  दिया  गया  है  तथा  इस

 पर  कोटा  प्रणाली  लागू  कर  दी  गयी  है
 ।

 देश  में  चमड़ा  तैयार  करने  की  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  हेतु

 सरकार  द्वारा  आवश्यक  प्रोत्साहन  देने  के  विभिन्न  serra  किये  गये  चमड़ा  निर्यात  करने  के  लिए

 मशीनों  का  रायात  करने  में
 उदार पूर्वक

 आयात  लाइसेंस  जारी  किये  गये  श्रधनिरमित  चमड़े के  निर्यातकों

 को  संतुलन  मशीनों  का  aaa  करने  आधुनिकीकरण  तथा  प्राधिकृत  विस्तार  करने  हेतु  भ्र पने  प्रतिपूर्ति

 लाइसेंस  के  एक  तिहाई  का  प्रयोग  करना  पड़ेगा  ।  श्र्धनिषित  चमड़े  का  उत्पादन  करने  वाले  विद्यमान

 लाइसेंस  प्राप्त  एककों  को  सरकार  की  पूर्व  स्वीकृति  के  बिना  ही  अपनी  क्षमता  को  चमड़े  का  उत्पादन

 करने  में  परिवर्तित  करने  की  शभ्रनूमति  दे  दी  गयी  है  ।

 ~
 ये  एकक  तैयार  चमड़े  का  उत्पादन  करने  के  लिये  अपेक्षित  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  f लिये लय

 पूंजीगत  माल  का  आयात  करने  हेतु  सीधे  ही  आवेदन  पत्न  दे  सकते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  उन  मशीनों  की

 एक  सुची  तैयार  की  गयी  है  जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है  वह  जिनकी  चमड़ा  एककों  को  जरूरत  है  ।

 इस  सुची  में  सम्मिलित  मशीनों  का  aaa  करने  में  संबन्ध  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  से

 उनकी  स्वीकृति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  सूची  1  अप्रेल  1974  से  लागू  है  तथा  एक

 वर्ष  की  maf  तक  वेध  रहेगी  ।  निर्यातोन्मुख  उद्योगों  की  योजना  के  अधीन  मशीनों  के  आयात  की  भी

 उदारतापूर्वक  अनुमति  दी  जाती  है  ।  वास्तविक  तथा  पंजीकृत  निर्यातकों  की  योजना  दोनों  के

 श्रन्तगत  रसायन  सहायक  सामान  तथा  तैयार  करने  के  उपकरणों  का  प्रख्यात  करने  की  अनुमति  दी  जा

 रही  है  ।  चमड़ा  उद्योग  प्राथमिकता  उद्योगों  की  सुची  में  शामिल  कर  लिया  गया  @ >  तथा  आवश्यक

 च्चे  माल  तथा  अतिरिक्त  पुर्जों  का  आयात  करने  की  उदारतापूर्वक  ऋतुमति  दी  जाती  है  ।

 फिलहाल  अपने  क्षेत्रीय  अभिकरणों  विस्तार  केन्द्रों  सहित  लघु  उद्योग  विकास  संगठन  तथा  सेंट्रल

 लैदर  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  छोटे  चर्म  शोधकों  को  चमड़ा  तैयार  करने  हेतु  आवश्यक  सुविधाएं  दे  रहा  है  ।

 इसमें  तैयार  चमड़े  के  विनिर्माण  में  तकनीकी  सलाह  देना  प्रक्रियायें  का  प्रदर्शन  करना  योजनाएं

 तैयार  किराया  खरीद  के  अधार  पर  मशीनें  सप्लाई  करना  तथा  चित्ती चिन  संस्थानों  आदि  के  माध्यम

 से  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  करना  सम्मिलित  हैं
 ।
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 पढ  अपराधियों  को  सूची
 में

 नेताजी  का  नाम  हैया
 था  नहीं  का  पता  लगाने

 के
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 94659.  श्री  समर  गुह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr oye  द

 क्या  सरकार  इस  वात  की  पुष्टि  नहीं  कर  पाई  है  कि  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस
 का

 नाम
 युद्ध  अपराधियों

 की  सूची  में  नहीं  था/नहीं  हैं  ;

 क्या  जापानी  विदेश  विभाग  संबंधी  44, ७  संख्या  एस  दिनांक  20  दिसम्बर

 1967"  टिप्पणियां  ate  हमारे  चौकियों  स्थित  दूतावास  की  टिप्पणी  67)  इस

 संबंध  में  तथ्य  रहित  है  कौर  संदिग्ध  है  ;

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  से  संबंध  हमरे  हेग  ate  न्यूयार्क  स्थित  मिशनों  द्वारा  भेजी  गई  टिप्पणियों

 में  स्पष्ट  उल्लिखित  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  आधार  नहीं  है  कि  नेताजी  का  नाम

 युद्ध  भ्रपराधियों  की  सुची  में  नहीं  था/नहीं

 यदि  at,  तो  इन  टिप्पणियों  में  उल्लिखित  मामले  के  तथ्य  क्या  ak

 नेताजी का  नाम  युद्ध  भ्रपराधियों  की  सुची  में  नहीं  था/नहीं  है  संबंधी  तथ्य  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  सरकार  ने  भर  के  उपर्युक्त  नोट  में  सुझाई  गई  wey  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच ०  :  से  प्रत के  पैरा  (a)

 ae  में  उल्लिखित  कागजात  नेताजी  जांच  श्रायोग  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिये  गये  हैं  श्र  प्रयोग  ने

 जुडिशियल  नोटिस  ले  लिया  है  ।  चूंकि  मामला  के  समक्ष  न्यायाधीश  है  सरकार  इन  न  कें

 सन्दर्भ  में  प्रभी  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  दारा  इक्विटी  शेयर  जानो  करना

 9470.  श्री  शशि  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  कोका  कोला  निगम  द्वारा  इक्विटी  शेयर

 जारी  करने  के  बारे  में  7  1973 के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  3781  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  प्रश्न की  जांच  कर  ली  गई  है  कि  कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा  ग्रुप

 का  उत्पादन  विस्तार  करने  के  समान  है  जिसके  लिये  सरकारी  अनुमति  अपेक्षित  atk

 (@)
 यदि  तो  उसका  निष्कर्ष  क्या  है  कौर  उस  पर  सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउर  रहमान  अनसारी  )  :  और  मामले  की

 जांच  की  गई  है  ate  wa  यह  स्पष्ट  हुआ  है  कि  कम्पनी  को  फन्टाग्रेंप  का  उत्पादन  करने  के  लिये  सरकार

 की  विशेष  स्वीकृति  प्राप्त  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 आटोमोबाइल  टायर  निर्माता  कम्पनियों  की  विदेशो  साम्य  पूंजी  को  मात्रा  में  कमी  करना

 9471.  श्री  के०  एस०  चावड़ा :  क्या  औद्योगिक  विकास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  शत  प्रतिशत  बिदेशी  साम्य  पूंजी  वाली  आटोमोबाइल  टायर  टू्यूवों  का  उत्पादन
 करने

 वाली  कम्पनियों  ने  अपनी  विदेशी  साम्य-पूंजी  घटाकर  40  प्रतिशत कर  दी  है  ;  कौर
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 सरकार  का  क्या  कार्यवाई  करने  का  विचार  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  बो०  राणा )  :  )  मैसर्स  फायर  स्टोन

 टायर  एंड  रबर  कम्पनी  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  की  गाड़ियों  के  टायर  ak  ट्यूब  बनाने  वाली  ऐसी  कंपनी

 है  जिसमें  100  प्रतिशत  विदेशी  इक्विटी  पूंजी  लगी  है  ।  उसने  ait  तक  विदेशी  इक्विटी  को  40

 प्रतिशत  तक  कम  नहीं  किया  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के  अधीन  अपने  वर्तमान

 व्यापार  कार्य  जो  व्यावसायिक  अथवा  व्यापारिक  हो  सकता  को  जारी  रखने  हेतु  रिजर्व  बेक

 आफ  इंडिया  की  अनुमति  प्राप्त  करनी  होती  बैंक  को  भ्रावेदन  पत्न  करने  की  तारीख

 30,  जून  1974  है  ।  मैसर्स  फायर  स्टोन  टायर  ऐण्ड  रबर  कम्पनी  से  आवेदन  पत्न  प्राप्त  होने  पर  ही

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  29  को  प्रशासन  के  लिए  जारी  किए  गए  मागंदर्शी

 सिद्धांतों  के  अनुसार  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 रेयन  यान  के  उत्पादन  के  लिये  लकड़ो  को  लुगदी  का  आयात

 9472.  श्री  डी  दो  चन्द्र  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  लकड़ी  की  लुगदी  का  जो  रेयन  टायर  याने  बनाने  के  लिए  प्रमुख  कच्चा  माल  है  देश

 में  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  कौर  वन  संस्थान  देहरादून  द्वारा  किए  गए  अघ्ययन  से  इस  समस्या

 का  कोई  स्थायी  हल  नहीं  निकला  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  पुनर्विलोकन  नीति  सम्बन्धी  व्यौरा  कया

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-भंगों  ज़ियाउर  रहमान  :  गौर

 वन  अनुसंधान  देहरादून  द्वारा  किए  गए  परीक्षणों  से  पता  लगा  है  कि  देवदार  कौर  सनोवर  जैसी

 wer  लकड़ी  जो  अधिकतर  हिमालय  के  क्षेत्र  में  पाई  जाती  रेयन  टायर  याने  लुगदी

 बनाने  के  लिए  सबसे  उपयुक्त  कच्चा  माल  श्रमिक  ऊंचाई  कौर  परिवहन  की  कठिनाइयों  के  कारण

 इस
 प्रकार  को  रेयन  ग्रेड  लुगदी  बनाने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  इस  किस्म  की  लकड़ी  का  वाणिज्यिक  उपयोग

 करना  wat  संभव
 नहीं  है

 ।

 राष्ट्रीय रसायन  प्रयोगशाला  केमिकल  पुना  वैकल्पिक  कच्चे माल  पर

 आघारित  रेयन  टायर  याने  लुगदी  बनाने  की  संभाव्यता  पर  भ्रनुसंधान  कर  रही  है  कौर  उसके  परिणाम

 उत्साहवर्धक  निकले हैं  ।

 पांचवीं  योजना  में  प्रदान  करने  हेतु  श्रादिवासी  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिये  नियतन

 9473. ओ  गिरधर
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पांचवीं  योजना  में  निराश्रय  तथा  बेघरबार  लोगों  को  mara  प्रदान  करने  हेतु

 देश  के  आदिवासी  तथा  पति  क्षेत्रों  के  लिए  कितनी  धन  राशि  का  नियतन किया  गया  है
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 इस  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  ara  ने  क्या  सिफारिशें  की
 a  ;  ate

 मंत्रालय  ने  सिफारिशों  पर  wa  तक  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच ०  से  अभी  तक  राज्यवार

 नहीं  किया  गया  है  ।  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  जनजातियों  के  aaa  ने  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  विशिष्ट  सिफारिशें  नहीं  की  है  fra  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पिछड़े  वर्गों  के  विकास  लिए

 एक  नया  तरीका  अपनाया  गया  है  ।  काफी  बडे  आदिवासी  क्षेत्रों  वाले  राज्यों  से  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए

 उप-योजनाएं  शर  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  व्यवहार  भ्रादिवासी  विकास  परियोजनाएं  तैयार  करने

 को  कह  गया  है  ।  बेघर  आदिवासियों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  उचित  सावधानी

 बरती  जायेगी |

 नयी  अपराध  प्रक्रिया  संहिता

 9474.  श्री  रानी  सेन

 श्री  रामावतार  शास्त्र

 कया  गृह  मंत्री

 यह यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या
 नई  अपराध  प्रक्रिया  सहिता  लागू  हो  गई  है

 क्या  अभियोजकों  के  नए  रुतबे  के  बारे  में  at  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ;

 याद  तो  इसके  कारण  हैं

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ ०  एच
 ०  जी  श्रीमान

 ।

 जहां  विश्क  है  सरकारी  अभियोजकों  के  संबंध  में  नई  संहिता  के  प्रावधानों  व्याख्या

 थर  fauna कर  fi  गये

 प्रश्न नहीं  उठता

 आन्तरिक  बनायें  रखना  अधिनियम  को  समाप्त  करना

 475.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  कया  गह  मंत्रों यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अधिनियम  के  अ्ंतगंत  की  गई  dada  गिरफ्तारियों
 के

 संबंध  में  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  दिये  गये  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  उस

 अधिनियम  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है

 यदि  नहीं  तो  इसका  क्या  कारण

 जी  श्रीमान । गह  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  एफ ०  एच
 ०  मोहसिन )
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 सरकार  को  अधिनियम
 के  अंतर्गत  अंधाधुंध

 की  गई  गिरफ्तारियों
 के

 संबंध
 में

 उच्चतम

 न्यायालय  क॑  किसी  ऐसे  निर्णय  का  पता  नहीं  है  ।

 जातियों  ate  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  dara  में  cant  बनाने  के

 मामले में  प्रसारण

 9476.  श्रीमती  गंगा देवो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कार्मिक  विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये  अनुदेशों  के  अनुसार  मंत्रालय  मे  अनुसूचित  जातियों

 शर  भ्रनुसुचित  जनजातियों के
 कर्मचारियों

 की  स्थायी  बनाने  के  मामले  में  शभ्रारक्षण  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  टेलीफोन  नई  दिल्‍ली  के  महा  प्रबन्धक  ने  इनको

 नियाज़ी  सुपरवाइजरों  के  सम्बन्ध  में  क्रियान्वित  किया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर
 :

 जी  हां  ।  कार्मिक  विभाग  ने  सीधी

 भर्ती  के  जरिए  भरे  जाने  वाले  सीमाओं  में  भ्रनुसूचित  जाति  ak  भ्रनुसूचित  जनजाति के  अधिकारियों

 के  लिए  जगहें  सुरक्षित  करने  के  बारे  में  जो  हिदायतें  जारी  की  उन्हें  सभी  कार्यालयों  के  श्रनृूपालन

 के  लिए  परिचालित कर  दिया  गया  है

 जी  नहीं  ।  जिन  प्रेडों।सिवाओं  में  झ्रांशिक  रूप  से  सीधी  कौर  भ्रांति  रूप  से  विभागीय

 अधिकारियों  को  पदोन्नति  देकर  भर्ती  की  जाती  वहां  भ्र धि कारियों  को  स्थायी  करने  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  शंकाए  उत्पन्न  हुई  हैं  ।  कार्मिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  परामर्श  से  इन  शंकाओं  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 Indian  Islands  and  Inhabitants  thereof

 9477.  Shri  Jagannathrao  Joshi:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  length  of  coastal  line  of  India;

 b)  the  number  of  all  the  big  and  small  islands  and  the  number  of  inhabitants  there-

 (c)  the  number  of  uninhabited  islands;  and

 (d)  the  special  arrangements  made  to  ensure  their  security  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministery  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin):  (a)  6083

 (b)  and  (c)  There  are  1175  numbers  of  big  and  small  Islands/rocks  including  19

 Information  about  the  number  of  inhabitants  thereof  and  also
 outlying  Islands/rocks.
 the  number  of  uninhabited  islands  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 as  soon  as  received.

 (d)  The  security  of  Islands/rocks  is  ensured  by  Police  and  Naval  patrolling.
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 9478.  श्री  के  ०एस०  चावड़ा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  विदेशी  फर्मों  की  विविधता  क्षमता

 के  कारण  हुई  विदेशी  मुद्रा  का  हानि  के  बारे में  20  1974 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  367 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  में  उल्लिखित  दिनांक  16  1973  को  अ्रधिसूचना  संख्या  एस०  राज

 95  डी०  गिरकर  विविधता  लाने  की  अनुमति  प्रदान  नहीं  करती  ;

 क्या  मध्यम  दर्जे  के  ऐसे  उद्यम कर्त्ता जिन  पर  एकाधिकार  तिर्बन्धात्मक व्यापार  प्रक्रियाएं

 अ्रधिनियम  लागू  नहीं  होता  है  तथा  विदेशी  बहुमत  वाली  कम्पनियां  अपनी  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  का  25

 प्रतिशत  भी  वस्तुएं  बनाने  के  लिए  उपयोग  में  नहीं  ला  सकती  कौर  आयातित  कच्चे  माल के  5

 यदि  तो  क्या  सरकार  कोई  ऐसी  अधिसूचना  जारी  करेगी  जिसके  झ  मध्यम  दर्जे

 के  क्षेत्र  को  यह  स्वतन्त्रता  मिल  जाये  कि  वह  पुरानी  वस्तुभ्नों  के  स्थान  पर  नई  seat  का  उत्पादन

 कर  सके  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम )
 :  से

 अ्रधिसूचना  संख्या  का ०  ग्रा०  98  कार  ०ए०/29ख/7 3-1  दिनांक  16  1973

 के  द्वारा  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  उद्योग  तथा  1951 की  धारा  11

 क  के  प्रवचन  से  जिसके  अनुसार  किसी  नयी  वस्तु  के  निर्माण  हेतु  लाइसेंस  लेना  आवश्यक  होता  छूट

 दी  गई  है  ।  इस  अधिसूचना  के  भ्रनुसार  वे  औद्योगिक  उपक्रम  जिन  पर  एकाधिकार  निबन्धात्मक  व्यापार

 प्रक्रिया  अधिनियम  लागू  होता  है  तथा  विदेशी  बहुलांश  वाली  कंपनियां  बिना  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त

 किए  ही  1  करोड़  रु०  तक  भ्र चल  आस्तियों  पर  भ्र ति रिक्त  विनियोजन  करने  के  लिए  कतिपय  शर्तों  के

 अधीन  नयी  aequi  का  निर्माण  करने  हेतु  स्वतंत्रता  निर्धारित  शर्तों  में  से  एक  यह  है  कि  पुर्जों  तथा

 हिस्सों  का  aaa  करने  के  लिए  उत्पादन  प्रारंभ  करने  के  तीन  वर्ष  किसी  वर्ष  में  नई  वस्तु

 बनाने  का  ऐसा  प्रस्ताव  ऐसा  न  हो  जिसमें  वार्षिक  उत्पादन  के  कारखानों  से  चलते  समय  के  मूल्य  के  5

 प्रतिशत  के  बराबर  से  अधिक  के  कच्चे  माल  का  आयात  करने  की  आवश्यकता  होती  है  ।  अथवा  पांच  लाख

 रु०  के  वार्षिक  उत्पादन  के  कारखाने  के  चलते  समय  के  मूल्य  के  10  प्रतिशत  के  बराबर  से  अधिक  जो  भी

 कम  झ्रावश्यकता  पड़ती  ।  इस  संबंध  में  निकट  भविष्य  में  कोई  भी  परिवर्तन करने  का

 विचार  नहीं  है  ।

 मध्यम  स्तर  को  फर्मों  को  उत्पादन  में  विनीता  लाने  को  अनुमति  !

 9479.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  विदेशी  फर्मों  द्वारा  क्षमता  में

 विविधता  लाने  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  के  बारे  में
 20  1974

 के
 तारांकित

 प्रश्न  संख्या

 367  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मध्यम  स्तर  की  भारतीय  फर्मों  की  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  बार  उत्पादन
 ह  ०  विविधता

 लाने  की  अ्रनुमति  दी  उन  कम्पनियों के  नाम  क्या  किस  मद  के  उत्पादन की  भ्र नुम ति दी

 उसमें  ग्रा यात  की  मात्रा  कितनी  थी  ate  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  में  कितने  प्रतिशत  विविधता  की

 मति  दी  झर
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 कितने  मामलों  में  बहुत  ही  उदारताਂ  का  रुख  भ्र पना या  गया  कौर  विविधता  की  नुम  ति

 दी  गई  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  at  सुब्रहमण्यम )  we

 निर्वा वरूप  से  विविधता  लाने के  बारे  में  सरकार  की  वर्तमान  नीति  श्रघिसुचना  संख्या का  ०  श्री  98(६)/

 दिनांक  16  फरवरी  1973 प्राप्ति  ण्ञ्र  oto  /29-G/73/1  बता दी  गई  है  प्रतियां

 सदन  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध  जिसके  अनुसार  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक व्यापार  प्रक्रिया

 अधिनियम  के  seta
 भराने  वाली  कौर  विदेशी  बहुलांश  वाली  फर्मों  को  छोड़कर  सभी  औद्योगिक  उपक्रमों

 को  निर्बाध रूप  से  विविधता  लाने  की  सुविधा  प्राप्त  है  ।  इस  अधिसूचना  में  विविधता लाने  के  लिये  स्वीकृत

 शर्तों  और  उनकी  सीमाएं  स्पष्ट  रूप  से  बता  दी  गयी  यह  सुविधा  बिना  किसी  अनुमति  के  प्राप्त

 पूछे  गए  ब्यौरे  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  |

 Expenditure  on  residential  accommodation  of  Manager  of  K.G.B.  New
 elni

 9480.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  entire  expenditure  incurred  on  the  residence  of  the  Manager  of  the

 Khadi  Gramodyog  Bhavan  at  1/24,  Jan  Path  Lane,  New  Delhi,  is  being  met  under  the  cover
 of  meeting  expenditure  on  Guest  House  and  against  which  an  audit  objection  has  also

 been
 raised;  and

 (b)  if  so,  whether  any  action  is  proposed  ta  be  taken  to  check  this  practice  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur  Rahman
 Ansari):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 रेलवे  डाक  सेवा  के  एन०  बी  ०  डिवोजन  के  कर्मचारियों को  पो  ०टी  ०  नियोजन  में  स्थानान्तरण करना

 को  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  संचार  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  डाक  सेवा  के  एन ०  बी०ਂ  डिवीजन  के  कर्मचारियों  जिसका  क्षेत्र  समस्तीपुर

 से  कटिहार तक  डी ०ਂ  डिवीजन  में  स्थानान्तरण करने  का  प्रस्ताव  कौर यदि  तो  उसके

 कारण

 क्या  डिवीजन  के  रेलवे  डाक  सेवा  कर्मचारी  कटिहार  सेक्शन  की  एन ०

 बी०  डिवीजन  के  भ्रन्तगत  रखने  ale  रेलवे  डाक  सेवा  सेक्शन  को  एन बी ०

 डिवीजन  से  सम्बद्ध  करने  पर  जोर  दे  रहे  हैं  और  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  af

 धर भागों

 रेल  ढाक  सेवा  डिवीजन

 को  दो  पर  जिसका  कि  मुख्यालय  मुजफ्फरपुर

 में  है  बी०ਂ  डिदीजन  के  कर्मचारियों  ने  जिसका  कि  मुख्यालय  समस्तीपुर  में  है  यह  मांग  कि
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 ik  सेक्टरों  को  ी  डिवीजन में  से  हटाकर  ०वीं
 ०

 डिवीजन  में  कर  दिया  na  ।  किसी  एक  डिवीजन  के  क्षेत्राधिकार  में  खाने  वाली  मील  दूरी  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  ate  प्रशासनिक  आधार  पर  सेक्शन  को  if ?  डिवीजन  में  ही  बनाए  रखा  गया  है  ak

 सेक्शन को  ‘qlodto  डिवीजन  के  भ्रन्तगंत  कर  दिया  गया  जिसका  fe  मुख्यालय  पटना  में  है  ।

 Presenting  Officers  of  C.B.I.  Accepted  by  all  Ministries  except  Railways  in  Departmental
 Action  cases

 9482.  Shri  Nageshwar  Dwivedi:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  the  cases  in  which  regular  departmental  action  is  recommended  by
 the  C.B.I.  the  presenting  officer  of  the  C.B.I.  is  accepted  by  all  the  Ministries  of  the  Central
 Government  except  the  Railway  Ministry:  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of  Perso-
 nnel:  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)  and  (b)  Unlike  other  Ministries/Departments  present-
 ing  officers  are  not  appointed  by  the  Ministry  of  Railways  in  departmental  enquiries  against
 their  non-gazetted  employees.  The  reasons  given  by  the  Ministry  of  Railways  for  not
 appointing  the  presenting  officers  in  such  cases  are  that  oral  enquiries  in  respect  thereof  are
 normally  held  by  Railway  officials  who  are  intimately  familiar  with  the  technicalities  of
 railway  working.  The  Ministry  of  Railways  have  added  that  the  number  of  such  cases
 being  very  large,  it  may  not  be  feasible  to  have  presenting  officers  in  all  the  cases.  However
 the  question  of  the  Ministry  of  Railways  falling  in  line  with  other  Ministries/Departments
 in  this  regard  has  been  taken  up  with  that  Ministry  and  the  matter  is  being  further  examined
 by  that  Ministry

 So  far  as  the  officers in  the  Ministry  of  Railways  of  gazetted  status  are  concerned  the

 Railway  Board,  on  the  advice  of  the  Central  Vigilance  Commission,  are  nominating  present-

 ing  officers  in  departmental  enquiries  aginst  Railway  employees  entrusted  to  the  Commi-
 ssioners  for  Departmental  Enquiries  in  Central  Vigilance  Commission.

 कोयले  से  तेल  निकालने  के  लिय  की  स्थापना

 9483.  श्री  राजदेव सिह

 st  वसन्त  क्या  विज्ञात  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  यह  बताने  क्त  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  ईंधन  adder  संस्थान  के  निदेशक  की  राय  है  कि  चालीस  करोड़  रुपये  को

 लागत से  कोयले  से  दस  लाख  टन  तेल  उत्पादन  करने  के  ada  का  निर्माण  करना  सम्भव  नहीं  जसा

 कि  विज्ञान  योजना  के  मसौदे  में  उल्लेख  किया  गया  हैं

 /  क्या  उक्त  संस्थान  ने  चार  ay  ge  व्य वहा यंता  प्रतिवेदन  तैयार  किया  ar  जिसके  श्रतुसार

 उक्त  क्षमता  के  संयंत्र  की  स्थापना  पर  दो  सौ  चालीस  करोड़  रुपये  से  aly  खच  WA  का  ग्रतूमात था ; ह ज था  ;

 कौर

 सरकार  को  as यदि  तो  इस  मामलें  ANDES
 प्रतिक्रिया

 attain  निकास  तथा  विज्ञात  ate  प्रौद्योगिकी  संतरी  सी
 ०  ate  जी

 el  |
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 कोयले  से  तेल
 बनाने

 संबंधी  तमूने
 के

 तौर  पर  टेण्डर  में  दिये  गये  विवरणों  के  आधार  पर
 प्रायोगिक aa  की  एक  यथावत  रिपोर्ट  तैयार  करने गच  ग्रेग  के  लिये  इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  &  निवेदन

 किया गया  है  ।

 कोयले  से  तेल  निकालने  के  लिये  एक  dda  स्थापित  करना

 9484.  श्री  डी० बो  ०  चन्द्र  गोड़ा

 गोपी  गंगादेवी

 कया  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयले  से  तेल  निकालने  के  लिये  सरकार  एक  10  लाख  टन  के  संयंत्र  की  स्थापना

 सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ak

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 श्रौद्योगिक विकास तथा विज्ञान श्रोर विकास  तथा  विज्ञान  प्यार  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  सो  :

 जी  हां  भारत  तथा  विदेशों  में  प्रौद्योगिकी  के  स्तर  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।  लाख  टन  सामर्थ्य

 वाले  एक  संयंत्र  के  लिये  तकनीकी  विशेष  विवरण  भी  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  कार्य  मैसर्स  इंजी  नीयतें

 इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा किया  जा  रहा

 कमानी  ट्यूब  प्रा
 ०

 लिमिटेड  द्वारा  खनिज  इन्स्युलेटिड  केबल  का  निर्माण

 9485.  श्री  पी०  गंगादेव :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  यह  बताने  क की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कमानी  ट्यूब्स  प्राइवेट  बम्बई  ने  दिवालिये में  जा  रहे  एक  wa  उपक्रम

 को  अपने  हाथ  में  लेकर  खनिज  इन्युलेटिड  केबल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  को  रह  कर  दिया

 शभ्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  उपमंत्री  ज़ियाउर  रहमान  et

 हां

 गरोबी  के  स्तर  से  नीचे  जोवन यापन  करने  वाले  लोग

 9486.  att  समर  गृह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  रुपये  के  मूल्य  में  गिरावट  का  प्रभाव
 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवनयापन  करने

 वले

 लोगों  की  प्रतिशत  का  हिसाब  लगाने  पर  भी  पड़ा

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवनयापन  करने  वाले  लोगों
 है की  प्रतिशतता बढ़  गई  RQ)

 यदि
 तो  wa  क्या  प्रतिशत
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 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवनयापन  करने  वाले  लोगों  की  wa  संख्या  कितनी

 योजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  मूल्यों  के  बढ़ने  के  कारण  मुद्रा

 के  मूल्य  में  कमी  meat  है  ake  उसके  साथ-साथ  यदि  ara  नहीं  बढ़ती  तो  इससे  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे

 जीवन  निर्वाह  करने  वाले  लोगों  की  प्रतिशत  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 से  वर्ष  1973-74  सहित  वर्तमान  वर्षों  के  बारे  में  उपभोक्ता  व्यय  के  वितरण  के

 आंकड़ों  के  प्रभाव  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  प्रतिशतता  का  अनुमान  लगाना  सम्भव

 नहीं है  ।

 फिर  परिवार  व्यय  पर  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  ates  1968-69

 के  बारे  में  उपलब्ध  हैं  इनके  भ्राघार  पर  उक्त  ae  में  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवन  निर्वाह  करने

 वाले  कुल  लोगों  का  अनुमान  25  करोड़  से  या  कुल  जनसंख्या  का  46.6  प्रतिशत  था  ।

 water  से  पूंजी  निवेश  के  लिये  प्रस्ताव

 9487.  श्री  डी  ०डो  ०  देसाई  :
 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 भारत  के  सम्बन्ध  में  अमरीकी  फर्मों  से  सहयोग  ate  पूंजी  निवेश  सम्बन्ध  प्रस्तावों  की  वर्तमान

 स्थिति क्या

 विदेशी  इक्विटी  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  सरकारी  निर्णय  से  क्या  इन  प्रस्तावों  पर  किसी

 प्रकार  का  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  निर्णय  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम  )  :  से

 प्रौद्योगिकी  आयात  करने  सम्बन्धी  सरकारी  नीति  निरन्तर  चयनात्मक  रही  है  तथा  जहां  कहीं  भी  विदेशी

 इक्विटी  की  सहभागिता  की  श्रनुमतिं  प्रदान  की  जाती  है  सामान्यतया  इस  पर  40  प्रतिशत  की  सीमा

 नियत  कर  दी  गई  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  waist  सहयोग  के  54  प्रस्ताव  हैं  जिनमें  से  3  प्रस्तावों  में

 विदेशी  पूंजी  की  सहभागिता  भ्रन्तेंग्रस्त  है  ।  उनमें  प्रमुख  उद्योग  बिजली  की  औद्योगिक  छपाई

 की  इलेक्ट्रानिक्स  के  लौह  रासायनिक  होटल  परियोजनाएं  तथा  wet  बूटी

 श्रौषधियां  इरादी  हैं
 ।

 इन  प्रस्तावों  पर  विद्यमान  नीति  तथा  मां दर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  गुणावगुणों  के

 भ्राता  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 कालगेट  पामोलिव  इण्डिया  लिमिटेड  की  गतिविधियां

 9488.  को  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :

 श्री  श्रीकिशन सौदा  :

 नया  श्रौद्योगिक  विकास  dat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  ब्यान  30  1974 के  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  होने  वाले  एक  समाचार  पत्न

 में  प्रकाशित  इस  ara  के  समाचार  की  ae  दिलाया  गया  है  कि  कालगेट  पालमोलिब  इण्डिया

 लिमिटेड  ऐसी  care  प्रक्रियाएं  अपना  रहा  जिनसे  उत्पादन  लागंत  बढ़  गई  कौर
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 यदि  तो  कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  ?

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ज़ियाउर  रहमान  श्रन्सारो  )  :  कौर

 म०  कोलगेट  पामोलिव  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  कुछ  अधिकथित  व्यापार

 प्रक्रियाश्मों  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया

 ara  से  कहा  गया  उनके  निष्कर्षों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 रेशम  उद्योग  विकसित  करने  के  लिये  श्रनुसंघान  करने  हेतु  राज्यों  को  सहायता

 9489.  एम०  एस०  पुश्तो  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  देश  में  रेशम  उद्योग  विकसित  करने  के  लिये  कदम  उठाए

 क्या  विस्तार  कार्यों के  माध्यम  से  इसे  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  कुछ  अनुसंधान  कार्यक्रम  आरम्भ
 किये  गए  atk

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  कौर  श्रनुसंघान  कार्यक्रमों  के  कितनी

 राशि दी  गई

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  [ait  जियाउर  रहमान  :  से  (7)  केन्द्रीय

 सरकार  ने  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  अधीन  रेशम  कीट  पालन  उद्योग  सम्बन्धी  अनुसंधान  को  केन्द्रित  कर  दिया

 बोर्ड ने  मैसूर  बहरामपुर  में  मल बरी  सिल्क के  लिये  ate  रांची

 तथा  टीटाबार  wan  में  गर  मलबरी  रेंशम  जैसे  टसर/इरी  ak  मूंगा  के  लिए  चार  पूर्ण  रूपेंग  अनुसंधान

 संस्थानों / केन्द्रों  की  स्थापना  की  का लिम पोंग  (To  माजरा  Go)  इम्फाल

 भीमताल  तथा  बेटोटे  में  पांच  अनुसंधान  उपकेन्द्र  भी  है  ।

 इन  झनुसंधान  केन्द्रों  संस्थानों  ने  रेशम  की  की  किस्मों  शरर  रेशम  के  कोड़े  पालने

 के  सुधार  तरीकों  के  विकास  ake  शहतुत  की  खेती  कराने  की  प्रक्रिया  इरादी  के  क्षेत्र  में  उल्लेखनीय

 संधान  किए  हैं  ।  इन  श्रनुसंघान  कार्यों  के  फलस्वरूप  कोनों  की  प्रति  100  डी  सफल  परिवार  20  कि  ०

 Wo  से  बढ़कर  40 से  50  कि०  gro  हो  गई  कोयों  के  उत्पादन में  सुधार  करने के  लिए  रेशम

 के  कीड़े  पालने  वालों  की  सहायता  करने  के  लिए  To  बिहार  भ्र  उड़ीसा  के  अनुसंधान

 केन्द्रों  में  किस्म  ate  मात्रा वार  विस्तार  खण्डों  की  स्थापना  की  गई  इन  विस्तार  खण्डों  द्वारा  आरम्भ

 fea  गये  मुख्य  कार्यक्रम  निम्नलिखित है  :

 कीट पालकों  को  नए  वाइलोल  टाइनों  कौर  मल्टी  वोलटाइनों  संकट  जातियों  के  पालन का

 का  प्रदर्शन  करना  ।

 रेशम  के  कीड़े  पालने  और  शहतूत  की  खेती  की  सुधरी  का  प्रदर्शन  करना  ।

 रेशम  के  कोड़े  की  नई  उत्पादित  जातियों  श्र  विस्तार  कार्यक्रमों  के  as  पैमाने  पर  क्षेत्रों

 में  करना  ।

 रेशम  कीट पालकों  के  प्रशिक्षण  के  अन्य  प्रदर्शन  संबंधी  कार्यकलाप  करना  |
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 ने  चौथी  Vaqq[y
 ——  योजना वधि जंचा  maa  में  अनुसंधान क  पों  के  कार्यान्वयन केन्द्रीय रेशम  ate

 पर  59.87  Ta  रु०  व्यय  किए  हैं  जिसका  विवरण  निम्न  प्रकार  है

 लाख  रु०
 शकर  वण्  य

 कत

 त

 WE Be

 स  इद  गई  नरी  18.  461

 fc  1.550 टल  सेरी कल् वर रिसर्च  स्टेशन  बहरामपुर
 To

 बंगाल
 )

 सेंट्रल  टसर  fers  बिहार  37.662

 यूनीवोल्टाइन  रिसने  स्टेशन  माजरा  yo)  0.420

 सेन्ट्रल  एण्ड  डर  रिसने  स्टेशन  टीटाबार  1.780

 योग  59.873

 पांचवी  योजना वधि  में  केन्द्रीय  सेरी कल्चर  श्रनसंघान  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  बोर्ड

 केन्द्रीय  परियोजना  के  रूप  में  पांचवी  योजननावधि  में  2.  59  करोड़  द्०  व्यय  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उड़ीसा  कौर  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकारों  के  दो  क्षेत्नीय  waders  केन्द्र  हैं  जिनका  तकनीकी  दृष्टि

 से  नियंत्रण रांची  केन्द्र  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उक्त  राज्य  सरकार  द्वारा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उक्त

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्रों पर  लगभग  30,000  to  aa  किए गए  हैं  ।

 दिल्लो  में  बिक्रीकर  को  बकाया  राशि

 8490,  श्री  श्रीकिशन  मोदी

 पी०  गंगादेवी

 क्या  गृह  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  aa  बिक्री  कर  की  बकाया  राशि  8.  18  करोड़  रुपये  थी  जबकि गत  वर्ष

 राशि  करोड  रुपये  थी  ;  शर यहं

 यदि  तो  इतनी  ग्रसित  बकाया  राशि  हो  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ह  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एफ०  एच ०  मोहसिन )  बिक्री  कर  की  बकाया  राशि

 31-3-73  को  8.  18  करोड़े  रुपये  थी  जबकि  31-3-72  को 6.  03  करोड  रुपये  थी  ।

 बिक्री  कर  मांग  की  बकाया  राशि  में  वृद्धि  के  निम्नलिखित  कारण  हैं

 (I)  बहुत  से  मामलों  में  न्यायालय  द्वारा  रोधनादेश  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 (II)  कुछ  व्यापारियों का  पता  नहीं  लग  सका/कुछ  wat  करने में  असमर्थ  हैं  ।

 (II)  कुछ  व्यापारी  दिवालिये हो  गये
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 (IV)  निपटान  के  लिये  लम्बित  श्रावेदनपत्नों के  संशोधन  के  कारण  भूगतान  नहीं  किया

 गया  है

 (V)  कपिल  सुनने  वाली  प्राधिकरणों  द्वारा  वरामदगियां  रोक  दी  गई  है  ।

 (VI)  वर्ष  1972-73  में  उत्पन्न  कुल  मांग  अधिक  थी  तथा  446.00  लाख  रुपये  हो  गई  थी

 जबकि  पिछले  ag  मांग  343.40  लाख  रुपये  थी  ।

 Proposals  for  investment  received  from  U.S.  Companies

 9491.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  American  companies  are  very  anxious  to  invest  capital  in  India;  and

 (b)  प्  so,  the  reaction  of  the  Government  of  India  thereto  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subra-
 maniam:  (a)  and  (b)  During  the  first  quarter  of  1974  (January  to  March)  Government
 have  approved  8  foreign  collaboration  proposals  involving  U.S.  capital  participation  to  the
 extent  of  Rs.  64,56,500/-.  These  were  in  priority  sectors  including  export-oriented  schemes.

 Three  foreign  collaboration  proposals  involving  U.S.  capital  participation  are  at
 present  under  consideration  of  the  Government.  These  proposals  including  those  which
 might  be  received  in  future  will  be  decided  on  merits  in  accordance  with  the  existing  policy
 and  guidelines.

 पाइप  लाइनों  के  माध्यम  A  AAT  पत्थर  भेजें  जाने  को  योजना

 9492.  को  कार एन  ०  क्या  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  ने  पाइप  लाइनों  के  माध्यम  से

 चूना  पत्थर  भेजने  की  एक  योजना  बनाई  कौर

 यदि  a,  तो  इस  योजना  को  कब  तक  कार्यरूप  दियें  जाने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम )  :  कौर

 विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  के  परिवहन  संबंधी  दल  ने  wee  कोयले  तथा  चूना  पत्थर

 आदि  के  परिवहन  के  साधन  के  रूप  में  पिच्छिल  पाइप  लाइन  के  विकास  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया

 था  ।  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  के  अनुरोध  पर  इंजीनियरों  इंडिया  लिमिटेड  ने  एक

 निर्दिष्ट  खदान  से  निर्दिष्ट  तापीय  बिजली  घर  तक  उसकी  सम्पूर्ण  कोयलें  की  आवश्यकता  की  fa  के  लिए

 पिच्छिल  पाइप  लाइनों  द्वारा  कोयले  के  अथवा  चूना  पत्थर  शादी  परिवहन  पर॑  एक

 frat  तथा  प्रभारी  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  इस  निधि  की  प्रयोग  करने

 वाले  मंत्रालयों  के  समावेश  anf  जसे  कुछ  मामलों  को  कभी  तक  करना  बाकी  है  ।

 दक्षिण  facet  में  महिला  महाविद्यालयों  के  निकट  चके  का  wearer

 9493.  श्री  शार ०  एन०  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  दिल्‍ली  में  महिला  महाविद्यालयों  के  निकट  गुंडों  का  खतरा  बढ़ता  जा  रहा
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 कया  यह  गुंडे  रूट  नं०  में  छात्रों  को  परेशान  करते  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  म  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एफ०  एच
 ०  मोहसिन  )  :  जी  श्रीमान  ।

 ऐसी  कोई  घटना  दिल्‍ली  पुलिस  को  सूचित  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 ५ “डाक  फाइन्डिग्स  श्रान  इररोडियेटिड  शोषक  से  समाचार

 9494.  Mt  to  गंगादेवी

 st  अनादि चरण  दास  :

 क्या  परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 _
 (  )  ar  उनका  ध्यान  1974  के  एक  स्थानीय  दैनिक  में  फाइन्डिग्स  भान

 इर्रेडियटिड  er  शोधक  से  प्रकाशित  समाचार  की  आर  दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  किरणीयित  गेहूं  खाने  के  प्रभावों  के  संबंध  में  कोई  परीक्षण

 किये  गयें  हैं  ate  यदि  तो  उसके  क्या-क्या  परिणाम  निकले  ?

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष मंत्रो  (  श्रीमती  इंदिरा

 हां  ।

 भाभा  परमाणु  च्  केन्द्र  में  पशतूनों  पर  किए  गए  परीक्षणों  से  तथा  विश्व  के  अनेक

 देशों  में  मनुष्यों  श्र  capt  पर  किये  गए  परीक्षणों  से  किसी  ऐसे  हानिप्रद  प्रभाव  का  पता  नहीं  लगा

 जैसा  te  प्रैस  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  ।  खाद्य  पदार्थों  के  परिक्षण  के  लिए  किरणीयन  की  प्रविधि

 की  उपयोगिता  का  पता  लगाने  के  लिए  परीक्षण  नहीं  किए  गए  हैं  ।  किरणीयित  भोज्य  पदार्थ  के

 महत्व  को  ध्यान  में  रखते  इस  विषय  पर  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  परामर्श  करके  भ्रध्ययन  किया  जा  रहा

 है  ।

 वादरा  नगर  हवाले  में  आदिवासियों  का  graces

 9495.  श्री  श्रार०  प्यार  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 वर्ष  1974-75  में  झ्रादिवासियों  के  पुनरुत्थान  के  लिये  दादरा  atk  नगर  हवेली  में  नये

 कल्याण  केन्द्र  स्थापित  करने  हेतु  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  ake

 उपरोक्त  अ्रवधि  में  कितने  केन्द्र  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  एच
 ०  मोहसिन )  :  तथा  दादरा व  नागर  हवेली

 के  बारे में  1974-75  वर्ष  के  लिए  वार्षिक  योजना  में  झ्रादवितसियों  के  कल्याण  केन्द्रों  के  लिए  कोई  योजना

 शामिल  नहीं  है  ।  किन्तु  नयी  बालवाड़ियां  खोलने  शौर  शारीरिक  रूप  से  भ्र पगों  के  कल्याण  की  योजना

 के  लिये  0.35  लाखे  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  देना

 9496.  नारायण  चन्द  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 श्रतुसूचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  की  संख्या  ak  नाम  क्या  हैं

 जिनको  विभिन्न  विषयों  में  विदेशों  में  उच्चतर  श्रश्ययन  करने  हेतु  छात्रवृत्तियां  देने  के  लिपे  सुना  गया

 उक्त  व्यौरा क्या  है  ;

 अनुसूचित  जातियों  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  से  छा त्न वृत्तियों  के  लिये  कुल  कितने

 झावेदन-पत्न  प्राप्त  हुए  थे  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच
 ०  मोहसिन )  :  से  अनुसूचित  जातियों  के  241

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  65  छात्रों  ने  1973-74  के  वित्तीय  वर्ष  में  विदेशी  छात्रवृत्तियों  के  लिये

 आवेदन  किया  था  ।  चयन  को  जल्दी  aaa  रूप  दिया  जाना  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  गुजरात  राज्य  में  आदिवासियों  के  उत्थान  के  लिये  निर्धारित  को  गई  धनराशि

 9497.
 श्री  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में

 गुजरात  राज्य  के  झादिवासियों के  उत्थान  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  निर्धारित की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच ०  :  गुजरात  राज्य  में  झादिवासियों  के  उत्थान  के

 fat  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  wait  तक  परिव्यय  को  भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 न्यू  फ्रेंड्स  कोआपरेटिव हाउस  बिल्डिंग  नई  दिल्लो

 9498,  श्री  डी० के  ०  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  न्यू  hea  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  नई  की  मैनेजिंग  कमेटी की

 25  1974 को  बैठक  हुई  थी  ;

 क्या  उपरोक्त  बैठक  में  कुछ  संकल्प  पारित  किये  गये  थे  ;

 क्या  उनको  विकास  प्राधिकरण  को  भेजा गया  था  ;  श्र  क्या  विकास

 प्राधिकरण  ने  इस  मामलें  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 गह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 site  जी

 श्रीमान्‌

 (7)
 के  gore > Bou  |  |  कि  प  राज्यपाल  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  चेयरमैन  की

 हैसियत से  60  नये  सदस्य  बनाने  के  लिए  अनुमति  प्रदान  हेतु  लिखा  था  ।  उप  राज्यपाल  ने  अनुमति  प्रदान

 कर दी  ॥
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 कलाकारों  ग्  any  ws कते  परिवार ब

 9499.  श्री  सी०  के०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  स्कालरों  तथा  अन्य

 ख्यातिप्राप्त लोगों  को  पुरस्कार  देती  है

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  पुरस्कार  विजेताओं  के  नाम  क्या  हैं  ;

 इनके  चयन  क  मुख्य  मानदण्ड  क्या  है  ;

 क्या  कई  लोगों  ने  पुरस्कार  लेने  से  मना  कर  दिया  था  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ
 ०  एच  ०  मोहसिन  )  :  श्रीमान  ।  संभवतया  सदस्य  महोदय

 का  नापिये  प्रत्येक  वर्ष  गणतंत्र  दिवस  पर  किये  जाने  वाले  पदम  पुरस्कारों  से  हैं  ।

 ५०.
 :  सभी  प्राप्तकर्ताद्रों  के  नाम  क्रमश  26  1973  तथा  1974  को  भारत  के ्

 राज पत्न  में  प्रकाशित किये  गय  थे  ।

 अधिसूचनाओं  की  प्रतिलिपियां  संलग्न हैं  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  Ate  6948/74]

 :
 पुरस्कार  अलग  अलग  व्यक्तियों  को  अपने  कार्य  के  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  सेवा  के  लिये  tet

 जाते  हैं  ।  ॥

 हि
 arora war  पदम  श्री  के  दो  ATT  |  |  frat  क Tal  पनी  रणों  से  पुरस्कार  लेने  से  मना  किया

 है  ।  वे  ये  हैं

 (1)  श्री  कालीचरण  पटनायक  (1974)

 (2)  श्री  तारापद  चक्रवर्ती  (1974)

 Drinking  Water  Programme  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 9500.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  authorities  responsible  for  implementin
 for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes;  an

 g  the  drinking  water
 programme

 b)  the  expenditure  incurred  on  this  account  by  each  State  during  the  years  1972,
 1973  and  1974  respectively  as  also  the  number  of  wells  constructed  for  these  Castes  separa-
 tely  by  each  State  during  this  period  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  :(a)  &  (b)  :
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Grants  to  States  for  Scholarships  to  S.C.  and  S.T.  Students

 9501.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  stopped  giving  grants  to  the  States  for  Scholarships
 to  the  students  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tri  bes;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  I  ome  Affairs  (  Shri RJEEE  F.  H.  Mohsin)  :  (a)  No
 Sir.  Grants-in-aid  amounting  to  Rs.  891  lakhs  have  been  sanctioned  for  1973-  14  to  the

 States/Uni  ion  Territories  for  Post-matric  Scholarships  to  Scheduled  Caste  and  Schedule
 Tribe  students.

 (b)  The  question  does  not  arise

 frost  जातियों  के  लिये  रिहायशी  बस्तियां

 9502.  श्री  गजाघर  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  पिछड़ी  जातियों  के  लिए  रिहायशी  बस्तियां  बनाने  हेतु  वित्तीय  सहायता  देती

 है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1971-72  झर  1972-73  में  उड़ीसा  राज्य  के  गरीब  आदिवासियों  को

 सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (At  एफ
 ०

 एस
 ०  मोहसिन )  यद्यपि  रिहायशी  भर्तियां  बनाने  के

 लिए  सहायता  प्रदान  करने  वी  कोई  विशिष्ठ  योजना  नहीं  थी  तथापि  पिछड़े  वर्ग  क्षेत्र  के  अधीन  अनुसूचित

 जातियों  तथा  श्रनसूचित  जन  जातियों  को  मकान  बनाने  के  लिए  राज्य  सहायता  देने  की  एक  योजना

 चौथी  योजना  में  शामिल  की  गई  थी  ।

 चतुर्थ  की  gar  मे  पिछड़े  वर्ग  राज्य  क्षेत्र  के  ada  योजनाओं  के  लिए  राज्यों

 को  प्रति  वर्ष  खंड  waar  तथा  खंड  ऋण  के  रूप  में  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  ।  उडीसा  सरकार ने

 अनुचित  जन  जातियों  को  मकान  बनाने  के  लिलि  1971-72  तथा  1972-73  के  दौरान  राज्य  सहायता

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  निम्नलिखित  धन  राशि  व्यय  की  :--

 रु०  लाखों  में

 1971-72  53

 1972-73  0.20

 राज्यों सें  वब  1973-74  के  दौरान  राष्ट्रपति  का  शासन

 9503.  श्री  विभूति
 1.0  क्या  गृह  मंत्री यह ह  बताने  की  कपा कृपा  करेंगे  कि q

 क्या  at  1973-74  के  दौरान  कतिपय  राज्यों  में  राष्ट्रपति  का  शासन  स्थापित  करना  पड़ा

 क्या  उन  मामलों  बहुमत  वाले  दल  सरकार  चलाने  में  भ्र समर्थ  थे

 क्या  संविधान  के  वर्तमान  उपबन्ध
 जनता

 की  श्राकांक्षाप्ओों
 को

 पूरा  करने  में  विफल  रहे

 हैं  ;  शर

 ऐसी  सांवैधानिक  श्रसफलताशओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती
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 गृह  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  एफ०  एच०

 मोहसिन
 ):

 we
 :  इस  संबंध में  सूचना

 1973-74  वर्ष  की  इस  मंत्रालय  की  ares  रिपोर्ट  में  दी  गई  लो  संसद  सदस्यों  को  परिचालित  की  जा

 चुकी है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मिलावट  करने  वालों  को  श्राजोीवन  कारावास  देने  सम्बन्धों  राज्यों  के  विधेयकों  को  राष्ट्रपति  को  स्वी  कृति

 9504.  श्री  शशि  क्या गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  किसी  राज्य  विधान  मंडल  ने  मिलावट  करने  वालों  को  प्रा जीवन  कारावास  देने

 संबंधी  विधेयक  पास  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इसके  सबंध  में  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  कौर  यदि  तो  कब  तौर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  है  कौर  यह  विधेयक  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  कब  से

 विचाराधीन हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ
 ०

 एच
 ०

 मोहसिन  )  :  ,  जी  श्रीमान्‌  ।  पश्चिम  बंगाल

 विधान  मंडल  ने  ऐसा  एक  विधेयक  पास  किया  है  ।  ,

 झोपड़ियों  ate  sare
 की

 वस्तुप्नों  में  मिलावट  की  रोक  बंगाल  संशोधन  )

 विधेयक  में  राय  बातों  के  साथ  यह  व्यवस्था  है  कि

 (1)  प्रोक्ति  वधवा  श्इंगार  की  च्  में  मिलावट  के  लिए  श्राजीवन  करावास  की  सजा

 जब  तक  कि  न्यायालय  पर्याप्त  तथा  विशेष  कारणों  से  सजा  कम  नहीं  करता  |

 (2)  जब  किसी  xfer  से  खाद्य  sear  औषधि  की  कोई  वस्तु  इस  पर्याप्त  विश्वास  में  पकड़ी

 जाती  है  कि  इसमें  मिलावट  की  गई  तो  सिद्ध  करने का  यह  उत्तरदायित्व  कि  इसमें

 मिलावट  नहीं  उस  व्यक्ति  का  होगा  ।

 (3)  ऐसे  अपराध  saa  होंगे  ake  जमानत  नहीं  होगी
 ।

 राष्ट्रपति  द्वारा  इस  विधेयक  को  21-4-1974 को  अनुमति  प्रदान  की  गई थी

 Change  in  Capital  structure  of  Nepa  Mills

 9505.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  effect  changes  in
 the  Capital  structure  of  Nepa  Paper  Mill  at  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  effecting  the  proposed  changes  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur  Rahman
 Ansari)  :  (a)  Yes,  Sir.  The  proposal  is  in  keeping  with  the  recommendations  contained  in
 the  27th  Report  of  the  Committee  on  Public  Undertakings  1972-73.
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 (0)  The  contemplated  reorganisation  of  capital  structure  will  reduce  the  Company’s
 burden  on  payment  of  higher  interest  charges  which  has  a  bearing  on  the  cost  of  the  news-
 print.

 उत्तर  पंजाब  ate  बिहार  में  हथियारों  तथा  गोला  ares  का  पकड़ा  जाना

 9506.  श्री  निहार  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  पंजाब  ate  बिहार  जैसे  विभिन्न  राज्यों  में  हाल  ही  में  बरामद  हुए

 हथियारों  तथा  गोला  बारूद  से  यह  सिद्ध  होता  है  कि  उक्त  हथियार  कौर  गोलाबारूद  विदेशों  द्वारा  सप्लाई

 किए  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  कुछ  मामलों  में  सैनिक  विशेषज्ञों  ने  ऐसा  पाया

 हथियारों  की  चोरी  हथियार  a  गोलाबारूद  का  SMI अस  करने  वाले  कारखानों से

 भी  की  जाती  है  ;  शौर

 क्या  मंत्रालय  ने  इन  कारखानों  में  कड़ी  निगरानी  रखने  के  निदेश  दिए  हैं  ;  प्र  यदि  हां  तो

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  एच
 ०  मोहसिन )  :  से  उपरोक्त  विषय  पर  राज्य

 सरकारों  से  सूचना  cafe  की  जा  रही  है  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी ।

 उत्पादन  एककों  को  कोयले  का  प्रयोग  आरम्भ  करने  के  लिये  कहना

 9507.  at  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कितने  उत्पादन  एककों  को  कोयले  का  प्रयोग  arte  करने  के  लिए  कहा  गया  है

 श्र  देश  में  तेल  इंधन  की  कमी  के  कारण  उन्हें  निरन्तर  सप्लाई  का  आश्वासन  दिया  गया  है  ;

 क्या  इस  संबंध  में  उद्योगों  की  प्रतिक्रिया  बहुत  उत्साहवर्धक  नहीं  रही  है  ?

 विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिक  मंत्री
 सो

 ०  :
 शौर

 कोयलें  की  सम्भरण  स्थिति  खास  करके  भारत  के  पश्चिमी  कौर  दक्षिणी  हिस्से  में  जो  भारत  के  कुल

 फरनेस  की  खपत  के  करीब  60-70%  के  बराबर
 1974

 की  पहली  तिमाही  में  are  से  बहुत

 कम  रही  है  ।  फर्नेस  wae  का  उपयोग  करने  वाले  किसी  भी  उत्पादक  एकक  को  देश  ईंधन

 तेल  की  कमी  को  देखते  हुए  कोयले  का  उपयोग  करने  अथवा  कोयले  की  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  नहीं  कहा  गया  है  ।

 दादरा  ate  नगर  ७५ हवेली  में  टायरों  atk  ट्यूबों  के  वितरण  के  लिये  एजेन्सी

 9508.  श्री  कार ०  प्रार ०  पटेल  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दादरा  at  नगर  हवेली  में  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  टायर  कौर  ट्यूब  बांटे  जा  रहे

 हैं  ;
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 क्या  सरकार  का  विचार  टायरों  श्र  ट्यूबों  को  उचित  वितरण  के  लिए  सहकारी  क्षेत्र  को

 एजेंसियां करने  का  है

 कया  इस  संबंध  में  दादरा  wie  नगर  हवेली  के  लिए  कोई  श्रीचंदन-पत्न  प्राप्त  हुमा  है

 झर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रोौद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  उप  dat  ज़ियाउर  रहमान  श्रन्सारों  )  (=)

 टायरों  कौर  ट्यूबों  का  वितरण  मूल  रूप  से  उद्योग  द्वारा  उपलब्ध  होने  पर  गाड़ियों  की  संख्या  के

 पर  ae  संस्थापित  वितरण  मार्गों  के  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उद्योग  ने  केन्द्र  सरकार  के  परामर्श  से  एक

 वितरण  योजना  तैयार  की  है  जिसमें  विभिन्न  स्तरों  पर  वितरकों  are  विक्रेता  के  कार्यकलाप  के  एक

 मिलजुलकर  संचालन  की  व्यवस्था  है  ।  योजना  में  सरकार  के  तत्वाघान  में  सभी  प्रकार  की  प्राथमिकताओं

 झर  सम्भरण  सिद्धांत  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  समन्वय  कारी  समिति  तथा  टायरों  att  ट्यूबों  के

 वितरण  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  राज्य  स्तर  पर  समितियों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 दादरा  कौर  नगर  हवेली  के  लिये  निर्धारित  cat  कौर  बसों  के  टायरों  तथा  ट्यूबों  का  कोटा

 9509.  श्री  कार  प्यार  नया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दादरा  ate  नागर  हवेली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  ट्रकों  और  बसों  के  ak

 ट्यूबों  का  वार्षिक  कोटा  कितना  निर्धारित  किया  गया  wk

 )  गत  दो  वर्षों  में  कुल  कितने  टायर  ट्यूब  किए  गए
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  श्रन्सारी )  उपलब्धता के

 अ्रनसा छ  ट्रक/बस  टायरों  ट्यूबों  का  वितरण  उद्योग  द्वारा  भ्राबादी  शर  सुस्थापित वितरण

 माध्यमों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 टायर  उत्पादकों  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  को  सेभारत  वस/ट्रक  टायरों  ate  ट्यूबों  की  संख्या

 संबंधी  ates  सरकार  द्वारा  एकत्रित  नहीं  किए  गये  हैं  ।

 परमाणु बम  का  निर्माण

 9510.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  क्या  परमाणु ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  9  1974  के  एक  स्थानीय प्र  दैनिक  में  बम  इज़  इजी

 टु  मक  बम  बनाना  सरल  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  झर  दिलाया  गया  है
 ;

 र

 (  )  यदि  at,
 a  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है ALTA  हु

 प्रधान
 परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  गांधी )

 हां  ।
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 जहां  तक  भ्रमरी का  में  विद्यमान  परिस्थितियों  का  सवाल  वहां  के

 विज्ञानविद  तथा  अन्य  लोग  ऐसी  संभावनायें  के  बारे  में  श्रिकाधिक  कहते  रहते  हैं  तथा  वहां  के  प्राधिकारी

 एवं  जनता  इस  वारे  में  atk  श्रमिक  सचेत  होते  जा  रहे  हैं  कि  atta  सामग्री  की

 पर्याप्त  व्यवस्था  होनी  चाहिए  तथा  उसे  सुरक्षित  रखने  के  तरीकों  में  लगातार  सुधार  किया  जाना

 यह  उत्तरदायित्व  संबंधित  देश  का  होता  है  कि  वह  अपने  यहां  ऐसी  सामग्री  की  Ten  सुनिश्चित
 करे

 जहां  तक  भारत  का  प्रश्न  परमाणु  ऊर्जा  के  विभिन्न  संस्थानों  में  विशिष्ट  प्रकार  की  न्यूक लीय

 सामग्री  को  सुरक्षित  रखने  की  पर्याप्त  व्यवस्था  है  ।  सुरक्षा  व्यवस्था  को  पर्याप्त  बनाए  रखने  के

 प्रश्न॑
 पर

 पुनरीक्षण  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  लगातार  किया  जाता  रहता  है  |

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  हरा  राष्ट्रीय  श्राय  के  श्रनुसान  तेयार  नः  करना

 9511.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  ने  विमान  आधिक  सर्वेक्षण  द्वारा  दिये  गये  ad  1972-73

 झर  1973-74  के  राष्ट्रीय  राय  संबंधी  श्रनुंमानों  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ;  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सोहन  :  दिए  गए  च्  केन्द्रीय  सांख्यिकीय

 संगठन  द्वारा  नहीं  तैयार  किए  गए  थे  |

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  av  1972-73  के  लिए  तैयार  किए  गए  राष्ट्रीय  प्राय

 के  अनुमानों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  इकानामिक  सर्वे  में  वर्ष  1973-74  के  लिए  दिए गए  ग्रनुमान

 पूर्वानुमान  के  रूप  थे  ।  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  ऐसे  पूर्वानुमान  तैयार  नहीं  करता  |

 Suicide  Committed  by  a  Couple  in  Janpath  Hotel,  New  Delhi

 9512.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  a  couple  had  committed  suicide  in  Janpath  Hotel  in  New  Delhi  on  the
 ist  April,  1974;  and

 (b)  the  facts  of  the  incident  and  the  outcome
 of  the  investigations  made  so  far  ?

 Sir.
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :  (a)  Yes
 A  report  about  the  incident  was  received  at  the  Police  Station  Parliament  Street  on

 1-4-74,

 (b)  A  report  was  received  at  Police  Station  Parliament  Street  on  1-4-74  from  Hotel

 Janpath  that  2  persons  staying  in  the  hotel  had  been  found  dead  in  their  beds.  On  inquiry,
 the  police  found  that  the  couple  had  checked  in  at  the  hotel  on  28-3-74  and  had  given
 their  names  and  address  as  Dr..and  Mrs.  V.  Srinivasan  of  81,  Mahatma  Gandhi  Road,

 Bombay.  Five  syringes  used  for  injecting  morphine  were  found  in  the  room.  There  were
 The  manufacturers  batch 115  empty/broken  phials  of  morphine  scattered  on  the  floor.

 numbers  had  been  scraped  off  from  the  phials  as  well  as  the  card-board  containers.  A  note

 left  by  the  couple  was  found  in  a  wallet  containing  Rs.  960/-,  which  stated  that  all  their

 possessions  would  belong  to  Hotel  Janpath.  There  was  one  suitcase  containing  approxi-

 mately  2  sets  of  clothing  of  each  person  and  also  another  sum  of  Rs.  475  /-.

 65



 Written  Answers  May  8,
 1974

 After  inquest  proceedings  the  bodies  were  sent  for  postmortem.  Efforts  were  made

 to  be  fictitous.
 to  contact  the  relatives  of  the  deceased  at  the  address  in  Bombay  but  this  address  was  found

 Efforts  to  establish  their  identity  were  utlimately  successful  and  the  deceased
 couple  were  found  to  be  Dr.  V.  Govind  Rajan  a  post  graduate  student  of  General  Hosptial
 Madras  and  his  wife  Smt.  Krishnaveni.

 The  Madras  Police  have  been  requested  to  make  further  investigation  and  to  ascertain
 the  possible  motive  for  the  suicide.

 विदेशी  कम्पनियों  विदेशी  aa  विनियमों  का  उल्लंघन

 9513.  श्री  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 वर्षों  1972-73  तथा  1973-74  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  लिये  किस-किस

 तथा  कितनी  विदेशी  फर्मों  के  विरुद्ध  मुकदमें  चलाये  गये  ;  कौर

 उन  फर्मों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  मिर्धा  )  :  वर्ष  197  2-73

 तथा  1973-74  के  दोरान  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  भारत

 से  बाहर  निगमित किसी  भी  कंपनी  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  कोई  शिकायत  दर्ज  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Ban  on  open  sale  of  Cement  in  Delhi

 9514,  Shri  Chandulal  Chankrakar  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Science
 and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  open  sale  of  cement  has  been  banned  in  Delhi#'and

 (b)  whether  imposing  such  bans  and  then  lifting  them  do  not  give  ris¢to  blackmarket-
 ing  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subrama-
 niam)  :  (a)  and  (0)  :  To  ensure  equitable  distribution  of  available  supplies  of  cement,  Delhi
 Administration  had  introduced  permit  system  w.e.f.  16th  November,  1972,  under  which  90%
 of  stocks  of  cement  were  sold  by  the  stockists  against  permits  issued  by  the  Delhi  Adminis-
 tration  and  remaining  10%  was  sold  without  permits  to  smal]  consumers  cn  first  ccme  first
 served  basis.  The  Delhi  Administration  has  now  withdrawn  w.e.f.  9-4-1974  the  provision
 regarding  sale  of  10%  of  stocks  without  permits  so  that  now  the  entire  quantity  of  cement
 distributed  to  the  public  is  against  permits  issued  and  at  the  rates  fixed  by  the  Administra-
 tion.

 हँ मराठा  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  संवाददाता  द्वारा  को  गई  शिकायतों के  बारे  में  जांच

 9515.  श्री  लुतफल  क्या  गृह  मंत्री  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  संवाददाता के  प्रेस  कार्ड

 के  नवीकरण  के  बारे  में  3  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  5658  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यां  मराठा  के  नई  दिल्‍ली  नव  SUSE  ट स्थिति  संवाददाता  दारा  2  1974 के  पत्न  में  उल्लेख

 की  गई  शिकायतों के  बारे
 में

 सक्षम  जांच  अधिकारियों द्वारा  नये  सिरे  से  जांच  की  गई  है  ;
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 तो  इसके  कया  परिणाम  निकल े? ata  हां

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच ०  मोहसिन ):  कौर  मराठा  के  नई  दिल्‍ली  के

 संवाददाता श्री  चौधरी  के  2  1974 के  पत्न  में  उल्लिखित  शिकायत  पर  विचार  किया  गया  था  भ्र ौर

 उसे  सही  नहीं  पाया  गया  ।  किन्तु  श्री  चौधरी  का  केन्द्रीय  प्रेस  प्रत्यापन  समिति  जिसने  उसके  आचरण  के

 वारे में  श्री  धरी  के  अ्रावदन  पत्न  तथा  बम्बई के  मुख्य  संपादक  द्वारा  किए  wa  अन रोध को को  ध्यान

 रखते  हुए  सिफारिश करने  पर  20  1974 को  प्रत् यापन किया  गया  था

 प्राकृतिक  गेस  तथा  मो नेजा इट  से  होलिया  निकालना

 9516  श्री  एम०  एम०  जोजफ ३  क्या  परमाणु ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भाभा  परमाणु  अनुसन्धान  केन्द्र  में  wa  प्राकृतिक  गैस  तथा  मोनेजाइट  से  हीलियम

 निकाले  जाने  की  व्यवहार्यता के  बारे  में  कार्य  किया  जा  रहा  है  तथा  केरल के  ये  नामक  स्थान

 पर  इण्डियन  ऊपर  श्रेयस  प्लांट में  इस  वर्ष  के  सितम्बर  महीने में  प्रयोगात्मक  कार्य  प्रारम्भ  हो

 क्या  चलवाये  eda  में  प्रति  वर्ष  30  लाख  लीटर  3,000  क्यूबिक  शुद्ध

 हीलियम  गैस  का  उत्पादन

 क्या  केरल  में  पर्याप्त मात्रा  में  उपलब्ध  होने  जाइट  से  प्राकृतिक म  ल  नात
 क

 तुलना  में  अधिक  शुद्ध

 हीलियम  प्राप्त  होता  है

 क्या  भारत  को  प्रतिवर्ष  लगभग  50  लाख  लीटर  (5,000  क्यूबिक  हीलियम  की

 watt

 हीलियम  के  निर्यात  की  संभावनायें (=)  S  अधिक  हैं  atc  यदि  तो  सरकार  को

 इससे  लगभग  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  राय  होने  की  ara

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  गांधी )

 जहां  तक  प्राकृतिक  मैस  से  हीलियम  निकालने  का  सम्बन्ध  भारत  में  ब  तक  प्राकृतिक

 गैस  का  ऐसा  कोई  स्त्रोत  नहीं  मिला  जिससे  हीलियम  निकाली जा  सकती  इण्डियन  रेयर

 अक्स  के  शभ्राल्वें  संयंत्र  में  मोनाजाइट  से  हीलियम  निकाले  जाने  की  संभावना  का  अध्ययन  करने  के  लिये

 एक  प्रायोगिक  प्रणाली  का  डिजाईन  तैयार  किया  जा  रहा  है  तथा  ऐसी  आशा  है  कि  यह  प्रणाली इस
 द c

 के  सितम्बर  मास  तक  परीक्षण  के  तौर  पर  काम  कें  लाई  जा  सकेगी  ।

 यह  प्रस्ताव  है  कि  उपरोक्त  संभावना  का  अध्ययन  जैसे  ही  पूरा  हो  वैसे  ही  mea  संयंत्र

 के  मोनाजाइट  संसाधन  अनुभाग  में  राजनयिक  सुधार  कर  दिये  यदि  नमन  के  झ्रनुसार  गेस  प्राप्त

 की  जा  सके  तो  प्रति कज  लगभग  3,000  क्यूबिक  मीटर  हीलियम  गैस  प्राप्त  होने  लगेगी  ।

 मोनाजाइट  के  संसाधन  से  प्राप्त  हीलियम  मैस  प्राकृतिक  गैस  से  प्राप्त  हीलियम  की  तुलना

 में  अधिक  सांद्रित  होगी  बस  मोनाजाइट  से  प्राप्त  होने  वाली  गैस  को  शद्ध  करने  की

 आवश्यकता कम  पडेंगी
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 (Saka) ~~  अ

 प्रतिवर्ष  5000.0  से  10,000  क्यूबिक  मोटर  होलिया  गैस  की  आवश्यकता  पड़ती है  |

 ऐसी  संभावना  है  कि  ara  लगभग  सात  वर्षों  में  यह  मांग  पांच  गुनी  तक  हो  जायेगी

 भारत में  हीलियम  का  कोई  प्रमुख  स्त्रोत  न  होन ेके  फिलहाल  इसके  '  निर्यात  का

 प्रश्न ह  नहीं  उठता

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  श्रात्म-समपंण  करने  वाले  डाकिनों  को  सुविधायें  देना

 9517.  श्री  रणबहादुर  fag:  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  मुनगाई  स्थित  राज्य  की  प्रथम  खुली  जेल  में  रखें  गये  प्राप्त  समर्पण  करते  वाले  78

 डावुझ्नों  पर  मध्य  प्रदेश  सरकार  1500  रुपये  प्रति  व्यक्ति  प्रति  are  के  हिसाब  से  खर्च  कर  रही

 यदि  तो  डाकुओं  को  क्या-क्या  सुविधायें  दी  गई  ak

 इन  डाकघरों  पर  राज्य  सरकार  ने  तक  कितनी  धनराशि  ae  की

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  ०एच  ०  मोहसिन )  से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  जैसे ही  प्राप्त  होगी  सभा  पटल  पर  रख दी  जायगी ।

 दिल्‍ली  में  वयोवृद्ध  qa  राजनैतिक  पीड़ित  अ्ाधम

 9518.  श्र  मुहम्मद  जादू  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  13  1972  को  सांयकाल  आकाशवाणी  ने  यह  प्रसारित  किया  था  कि  प्रधान

 मंत्री  ने  उसी  दिन  प्रातः  गृह  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  संसदीय  परामर्शदात्री  समिति  की  बैठक  में  यह  घोषणा

 की  है  कि  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  शीघ्र  ही  दिल्‍ली  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों

 के  लिये  एक  स्थापित  करेगा  जिसमें  बथोवृद्ध  ate  का  राजनीतिक  पीड़ितों  को  सरकारी  खर्चे

 पर  रखा

 क्या  वही  सूचना  देश  भर  में  प्रकाशित  होने  वाले  दैनिक  समाचारपत्रों  में  way  दिन  प्रातः

 प्रकाशित हुई

 (
 q  )  क्या  यह  सुचना  बैठक  के  समाप्त  होने  पर  संवाददाताओं  प्रैस  सूचना  ब्युरो  के

 सुचना  अधिकारी ने  दी  कौर

 इस  बीच  इस  समाचार  का  खंडन  किया  गया

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर fag  )  आकाशवाणी द्वारा

 रित  समाचार  बुलेटिन  के  पाठ  केवल  एक  वर्ष  के  लिये  रखे  जाते  भ्रतएव  13  1972  को

 प्रसारित  बुलेटिन  का  विषय  उपलब्ध  नहीं

 कुछ  दैनिकों  ने  मामले  पर  14  1972  को  खबरें  प्रकाशित  की  थीं नक

 हां
 ।

 नहीं ।
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 कोलाबा  wie  कहार  जिलों  के  नगरों  का  के  साथ  डे लो फोन  सम्पर्क

 4519.  श्री  शंकर  राव  साबित  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  1974-75 में  महाराष्ट्र  के  कोलावा we  रत्नगिरी  जिलों  के  कौन
 कौन  से  नगरों  का

 बम्बई  के  साथ  सीधा  टेलीफोन  arcs  स्थापित  कर  दिया

 वर्ष  1974-75  में  इन  दो  जिलों के  किन  गांवों  में  सुविधा  दी

 संसार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  जिले  के

 पेन  ate  उरान  तथा  रत्नगिरी  जिले  के  चिपलून  अर  सा वस्त वाड़ी  स्थानों  का

 बम्बई  के  साथ  सीधा  ट्रंक  सम्बन्ध  आशा  है  कि  कोलाबा  जिले  के  राहा  स्थान  का  शीघ्र  ही  बम्बई  के

 साथ  सीधा  ट्रंक  सम्बन्ध  हो  इन  जिलों  दूसरे  स्थानों  से  बम्बई  ट्रंक  ट्रेफिक  को  इस  समय

 रत्नागिरी  या  पनवेल  के  मार्ग  से  भेजा  जाता  है
 ।

 -75  के  दौरान  टेलीफोन सुविधा रत्नागिरी  att  कोलाबा  जिलों  के  जिन  गांवों  में  ad  19
 ७५०

 देने  का  प्रस्ताव  उनके  नाम  नीचे  दिये  गयें  हैं

 रत्नगिरि  जिला
 :

 ताले  बाजार  ग्रोवर  रूस |

 कोलाबा  जिला  :  इस  समय  कोई  नही ं।

 बिहार  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन

 9520.  श्री  एम०  एस०  पूरी  कया  मह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बिहार  जिलेवार  कितने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  दी  गई  ak

 सरकार  के  पास  अभी  तक  कितने  मामले  अनिर्णीत  पढ़ें

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  कौर  सुचना  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई

 विवरण

 ee  ——
 न्नामांक  जिलों के  नाम  स्वतन्त्रता  सेनानियों  अपूर्ण  आवेदन

 at  संख्या  जिनको  पत्न  जो  निपटाये

 पेंशन  प्रदान  की  जाने हैं

 गई

 1.  शाहबाद  845  1143

 2.  मुजफ्फरपुर  901  690

 3.  घनबाद  69  26

 4.  पुनिया  .  थि  340  128
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 ee  see,  न  के  कराता

 1  ~ ?

 पटना  996 2002

 दर भगा  552 1642

 मां  ल  q  aS  213  25

 650  648.

 720  759

 10  मंगेर  |  1136  382

 11  734  355

 12  292  221

 13  हजारीबाग  150  176

 14  1021  1057

 15  संधाल  परगना  340  440

 16  123  151

 17  सिंहभूम  38  116

 18  सिवान  43

 एम्मा 19  जमशेदपुर

 20  रोहतास

 21  शाहजहानपुर

 22  औरंगाबाद

 23  मोतिहारी  .

 oe ne  निप  तिरा

 जोड़  .  11  te «न 222  791

 —

 Expansion-of  Big  Industri  a >  1  Units

 9521.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :

 Shri  Priya  Ranjan  Das  Munshi

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  706  on  the  17th  April,  1974  regarding
 issue  of  licences/letters  of  intent  to  Big  Business  Houses  and  state  the  locations  and  names  of
 the  Big  Industrial  Units  which  allowed  to  expand  their  capacity  during  1973-74  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subrama-
 niam)  :  In  the  year  1973,  37  Industrial  Licences  and  37  Letters  of  Intent  were  issued  to  un-

 The dertakings  registered  under  M.R.T.P.  Act,  1969  for  effecting  substantial  expansion.
 statements  showing  the  location  and  names  of  these  industrial  units  are  enclosed.  [Placed  in
 the  Library  See  No.

 Salary  and  Allowance  of  a  Postman  of  E.D.  Branch  Post  Office

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minisfer  of  Communications  be  pleased
 a to  state  the  salary,  cycle  allowance  and  service c  iditions.of  the  Postman  of  Extra  Depart-

 mental  Branch  Post  Office  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Sin  gh)  The

 extra-Departmental  Delivery  Agcnts  who  perform  the  duties  of  a  Postman  in  a  Branch
 Post  Office  are  paid  Consolidated  remuneration  between  a  minimum  of  Rs.  60.50  p.m.  ard
 maximum  of  Rs.  85/-  p.m.  depending  upon  the  workload.  In  addition  the  Extra-Cepert-
 mental  Delivery  Agents  are  granted  a  Cycle  allowance  of  Rs.  6/-  p.m.  subject  to  fulfil-
 ment  of  certain  conditions.

 Like  other  E.D.  Agents  they  are  not  entitled  to  pension  or  death-cum-retiremcnt
 gratuity,  or  leave  with  allowances.  They  are,  however,  entitled  to  ex-gratia  gratuily  after
 15  yearsਂ  continuous  service.  Penalties  of  recovery  for  loss,  removal  and  dismissal  can  be
 imposed  on  them  after  following  prescribed  procedures.  The  services  of  those  who  have
 rendered  not  more  than  three  years’  continuous  service  can  be  terminated  withcut  notice
 for  unsatisfactory  work  or  on  any  administrative  ground  unconnected  with  their  conduct.
 Subject  to  certain  conditions,  they  are  eligible  for  absorption  in  regular  posts  for  which  they
 are  given  concession  in  maximum  age  limit  prescribed  for  direct  recruits.  They  can  be
 retained  in  the  E.D.  Agents  capacity  upto  the  age  of  65  years.

 Duties  performed  by  the  Extra  Departmental  Chowkidars

 9523.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  E.D.Chowkidars  are  required  to  perform  duty  for  12  hours  or  more;  and

 (b)  the  pay  ordinarily  drawn  by  them  and  main  points  of  conditions  of  their  service  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  No
 Sir.

 (b)  The  E.D.  chowkidars  are  paid  a  consolidated  remuneration  between  a  minimum
 of  Rs.  60.50  p.m.  and  maximum  of  Rs.  85/-  p.m.  depending  upon  the  quantum  of  work.
 They  are  employed  on  part  time  basis  and  are  governed  by  P  &  E.D.A.  (Conduct  &
 Service)  Rules  1964.

 Salary  ‘paid  to  a  Branch  Post  Master,  Postman,  Messenger,  Guard  and  Peon

 +9524.  Dr.  Laximarayan  Pandeya  ;  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  the  salaries  paid  to  the  Branch  Post  Master,  Branch  Postman,  Messenger,  Guard
 and  Peon  at  present;

 (b)  whether  there  are  some  rules  in  regard  to  making  them  permanent;  and

 (c)  whether  they  are  given  the  benefit  of  Dearness  Allowance  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  The
 Extra  Departmental]  Branch  Postmasters  are  paid  a  Consolidated  remuneration  between
 a  minimum  of  Rs.  65.50  p.m.  and  maximum  of  Rs.  90/-  p.m.  The  Extra  Departmental
 Delivery  Agents  who  perform  the  duties  of  Postman  and  the  Extra-Departmental  Messengers
 are  paid  respectively  a  consolidated  remuneration  between  a  minimum  of  Rs.  60.50  p.m.
 and  maximum  of  Rs.  85/-  p.m.  There  is  no  category  of  Guards  in  the  Extra-Departmental
 system  but  Extra  Departmental  Chowkidars  are  being  paid  between  Rs.  60.50  p.m.  and
 Rs.  85/-  p.m.  The  Extra  Departmental  Packers  who  also  perform  the  duties  norma\ly
 performed  by  the  Peon  are  paid  a  Consolidated  remuneration  between  a  minimum  of  Rs.
 60.50  p.m.  and  maximum  of  Rs.  85/-  p.m.

 (b)  &  (८)  :.  No,  Sir.
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 पिछड़े  क्षेत्रों  का  निर्धारण  करने  की  कसौटी

 9525.  श्री  कातिक  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  निर्धारण  की  कसौटी  पर  पुनः  विचार  करेगी  ताकि

 पिछड़ेपन  का  मामला  लोगों  की  प्रतिव्यक्ति  आय  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  (*)  तर  प्रति  व्यक्ति  ma  के

 ब्रा धार  पर  पिछड़े  क्षेत्रों  के  निर्धारण  के  प्रश्न  पर  समय  समय  पर  विचार  किया  जता  विकास  स्तर

 की  दृष्टि  से  क्षेत्रों  को  वर्णकित  करने  के  लिये  यह  तुलनात्मक  रूप  से  अधिक  विश्वसनीय  माना  गया  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  भ्र वधि  में  राज्यों  के  मध्य  केन्द्रीय  सहायता  वितरित  करने  के  लिये  इसे

 एक  मानदण्ड  माना  किन्तु  वर्तमान  स्थिति  में  इसको  राज्यों  के  पिछड़ेपन  के  सूचक  के  रूप  में

 प्रयोग  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  फिलहाल  निम्न  स्तरीय  जैसे  कि  ak  जिला  से

 संबंधित  प्रति  राय  के  तुलनात्मक  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  योजना  झ्रायोग  ने  राज्यों  के  विचारार्थ  15

 सूचकों  का  सुझाव  दिया  ये  सूचक  लोक  सभा  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  9704,  दिनांक  के

 उत्तर  में  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किये  जा  चूके

 राजस्थान  के  बांसवाड़ा  जिले  में  एक  आदिवासी  महिला  के  साथ  बलात्कार

 9526.  श्री  कातिक  उरांव  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  भ्र भी  हाल  में  राजस्थान  में  बांसवाड़ा  जिले  में  पांच  कांस्टेबलों  द्वारा  एक  आदिवासी

 महिला  के  साथ  बलात्कार  करने  के  एक  मामले  की  सरकार  को  जानकारी  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच
 ०  मोहसिन )

 कौर  राजस्थान  सरकार

 से  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे

 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  श्रोौद्योगिक  विकास  पर  किया  गया  व्यय

 9527.  श्री  कातिक  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  देश  के  औद्योगिक  विकास  के  लिये  कितनी  धनराशि खर्च

 की  गई  कौर

 औद्योगिक  विकास  के  पूंजी  परिव्यय  से  कितनी  शुद्ध  प्राय हुई  ;

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्र
 प्रौद्योगिकी

 मंत्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम  )
 विभागीय

 परियोजनाओं  के  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  इक्विटी  पूंजी  शर  दीर्घ  अवधि  के  ऋणों  में

 1972-73  के  wat  तक  कुल  पूंजी  विनियोजन  5571  करोड़  रुपये  था  जिसमें  से  पूंजी  की

 राशि  3065  करोड़  रुपये  ake  बीच  प्रविधि  के  ऋणों  की  राशि  2506  करोड़  रुपये  ।
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 मूल्य  क्लास  के  लिये  व्यवस्था  करने  के  पश्चात्‌  परन्तु  ब्याज  कौर  करों  का  भुगतान  करने

 से  ठन  वर्ष  1972-73  का  लाभ  243  करोड़  रुपये  था  जिससे  लगी  हुई  पूंजी  पर  5.  1  प्रतिशत  का

 सम्पूर्ण  लाभ  q  ब्याज  का  भुगतान  करने  कौर  करों  की  व्यवस्था  करने  के  पश्चात  19.85  करोड़

 रुपये  शुद्ध  लाभ  रत्ना  जो  उत्पादन  में  लगी  प्रभावी  पंजी  का  0.4  प्रतिशत

 श्रादिवासी  श्रौर  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  क्षेत्रीय  विकास  प्राधिकरण

 9528  मो  कातिक  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  सीध  नियंत्रण  के  अधीन  देश  के  भ्रादिवासी  और  पिछड़े  क्षेत्रों के

 लिये  क्षेत्रीय  विकास  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार  है

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  मारिया  )  प्रधान  मंत्नी  के  सीधे  नियंत्रण  में

 देश  के  आदिवासी  प्रौढ़  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  क्षेत्रीय  विकास  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  सरकार  के

 विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 बेक-लेश  बिल  क्रिएट  अवन्डेंट  एनर्जी  शोर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 9529.  डी  o8t o ०  देसाई

 श्री  एन०  शिवप्पा

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  TH  प्रोफेसर  डा०  ्  स्वीट-लिंक  के  उस  वक्तव्य  की

 दिलाया  गया  है  जो  11  1974  के  दिल्‍ली  के  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचार  पत्न  में  बिल

 क्रिएट  अ्रबन्डेंट  एनर्जीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  sar  था  कौर  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  वर्तमान  स्थिति  के

 बारे  में  रिएक्शनਂ  से  ग्रत्यधिक  ऊर्जा  पैदा  शौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  के  विचार  क्या

 योजना  मंत्रालय  मसें  राज्य  मंत्री  मोहन  a

 भारत  में  ऊर्जा  नियोजन  का  art  पंचवर्षीय  योजनायें  से  सम्बद्ध  है  ।  पांचवीं  योजना  में

 ऊर्जा  उत्पादन  कार्य  का  पुर्ननिर्माण  किया  रहा  तथा  इसे  देसी  ईंधन  संसाधनों के  विकास  पर

 प्रसारित  किया  जा  रहा  अभी  ऐसा  विश्वास  करने  का  कोई  कारण  नहीं  दिखाई  पड़ता  कि  निकट

 भविष्य  में  अत्यधिक  ऊर्जा  या  भ्रमित  ऊर्जा  उत्पन्न  हो  किन्तु  देसी  संसाधनों  पर  आधारित  ऊर्जा

 कार्यक्रम  में  देश  की  जरूरतों  के  शअ्रनरूप  संशोधन  किया  जा  सकता
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 मिजोरम  के  मुख्य  मंत्री  दवारा  विद्रोही  मिजो  लोगों को  गतिविधियों  के  बारे  में  वक्तव्य

 9530.  श्री  डी०  डी०  देसाई

 श्री  तरुण  गोगोई

 ~
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मिजोरम  के  मुख्य  मंत्री  ने  9  1974  को  केन्द्रीय  को  बताया  था  कि

 छिपे  मिजो  लोगों  ने  अपनी  गतिविधियां  तेज  कर  दी  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उन्हें  आधुनिक  हथियारों  से  लेस  देखा aq  गया  तै
 ay  श्र

 इस  सम्बन्ध  में  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  ०  एच ०  मोहसिन )
 :  मिजोरम  के  मुख्य  मंत्री  ने

 1974  के  दूसरे  हफ्ते  में  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  के  साथ  भेंट  में  मिजोरम  के  उ  राज्यपाल पर  10

 1974  को  घात  लगाकर  आक्रमण  करने  के  सन्दर्भ  में  मिजोरम  की  स्थिति  से  उन्हें  wana  कराया

 बंगला  देश  बनने  के  पूर्व  छिपे  मिजो  लोगों  ने  पाकिस्तान  तथा  चीन  से  बड़ी  मामला  में

 हथियार  गोलाबारूद  एकत्रित  किया  ari  किन्तु  हाल  में  उनको  aaa  हथियारों  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  की

 कोई  सूचना  नहीं

 सम्पूर्ण  संघ  राज्य  क्षेत्र  मिजोरम  को  1  1974  से  6  महीने  की  अवधि  के  लिये

 अशान्त  ०, 14 क्षत्र  घोषित  किया  गया  मिजोरम  प्रशासन  ने  प्रशासनिक  केन्द्रों  को  सुदृढ़  कर  दिया  है  कौर

 अतिरिक्त  पुलिस  चौकियों  का  प्रबन्ध  किया  गया  छिपे  मिजो  लोगों  की  गैर  कानूनी  गतिविधियों  के

 विरुद्ध  सुरक्षात्मक  उपाय  तथा  लगातार  सतर्कता  रखी  जा  रही

 एक्सप्रेस  सेवा  का  समाप्त  किया  जाना  तथा  पत्रों  की
 '
 रिकार्डिग  डिलीवरी  सेवाਂ

 9531.  श्री  डी०  डी०

 को  Sto  बी०  चन्द्र

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  डिलीवरी  सेवा  को  समाप्त  करने  का

 यदि  at,  इसके  क्या  कारण  >

 क्या  सरकार  का  विचार  cal  की  डिलीवरी  की  नई  प्रणाली  लागू  करने  का

 यदि  तो  इस  प्रणाली  कौर  पंजीकरण  डिलीवरी के  बीच  क्या  अन्तर

 यह  मसला  सरकार  के संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ०  शेर  सिह  :  से

 विचाराधीन  है  ।
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 1974  को  कानपुर  में  बमों  का  बरामद  होना

 9532.  श्री  श्रार०  वो  ०

 ait  प्रसन्न  भाई

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  13  1974  को  उत्तर  प्रदेश  के  कानपुर  शहर  में  382  अतिरिक्त  बम  बरामद

 हुये

 यदि  तो  क्या  एक  ही  महीने  के  दौरान  बरामद  किया  गया  गोला  बारूद  का  यह  दूसरा

 सब  से  बड़ा  भण्डार

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया

 यदि  at  इसके  क्या  परिणाम

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच  ०  मोहसिन )
 :  जी  श्रीमान्‌  ॥

 यह  1974  के  महीने  में  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  बड़ा  भण्डार

 तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  पड़ताल  हाथ  में  लली  जो  चल  रही

 तमिलनाडु  में  बीज  का  निर्माण

 9533.  श्री  कार ०  वो ०

 sore  सिह  चौधरी  :

 क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  फार  रूपी  100/- हैज  बीन  डिवेलपर बाई  एन  इंजीनियर इन

 शीर्षक से  9  1974  को  दिल्‍ली  के  एक  समाचार  पत्न  में  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  केन्द्रीय

 सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 /  क्या  सरकार  ने  इस  समाचार  की  जांच  की  ak

 यदि  तो  क्या  उक्त  कीमत  को  ध्यान  में  रखते  हुये  देश  में  ऐसे  चीजों
 के

 अधिक  उत्पादन

 के  लिये  उक्त  इंजीनियर  को  प्रोत्साहन  देने  का  सरकार  का  विचार

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री .
 सो  ०  )

 :
 से

 प्रैस  रिपोर्ट  में  उपलब्ध  विवरण  से  ऐसा  विदित  होता  है  कि  पार्टी  ने  मिट्टी  के  कुछ  हिस्से  बनाये
 >  wit

 संचालन  के  पश्चात्‌  इन  हिस्सों  रखने  पर  चीजें  थोड़ी  ठंडी  हो  जाती  किन्तु  थर्मोडाईनेमिक  सिद्धान्त

 के  माध्यम  से  यह  स्पष्ट  gar  है  कि  वस्तु  का  तापमान  वैट  बल्व  की  वायु  जो  मिट्टी  के  बर्तन  से  होकर

 गुजरती  है  कि  तापमान  के  बराबर  इसमें  तापमान  को  नियंत्रित  रखने  का  कोई  साधन  नहीं

 यह  प्रणाली  रेफ्रीजरेटर  की  भांति  चीजों  को  परिरक्षित  करने  के  लिये  कारगर  साबित  नहीं  होगी  ।
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 बर्ष  1974-75  के  लिये  धन  के  नियतन  के  बारे  में  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  विचार-दिमश

 9534.  एन०  शिवप्पा  :

 श्री  श्रीकिशन  सोदी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्होंने  विभिन्न  क्षेत्रों  में  वर्ष  1974-75  के  लिये धन  के
 नियतन

 के
 बारे

 में
 राज्यों

 के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  ak

 यदि  तो  राजस्थान  ah  उड़ीसा  के  सम्बन्ध  में  जल  की  सप्लाई  श्र  कच्चे

 माल  के  लिये  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मोहन  :  ak  ati  राज्यों  की

 1974-75  की  वार्षिक  योजनाओं  पर  1  12  1974  के  मध्य  संबंधित  मुख्य

 राज्यपालों  के  साथ  विचार  विमश  gat  संसाधनों  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखते

 उड़ीसा  सभी  राज्यों  के  लिये  सर्वोपरि  योजना  झा कार  ate  क्षेत्रीय  वितरण  का

 रण  किया  गया  पिछले  भण्डारों  की  इन्वेंटरियों  कौर  वार्षिक  योजनाओं  में  शामिल  स्कीमों

 की  आवश्यकताओं का  विस्तृत  विश्लेषण  को  ध्यान  में  रखते  हुये  राज्य  सरकारों द्वारा  कच्चे  जल
 >  | agit  के  अरन्य  तत्वों  तथा  wea  कार्यक्रमों  के  लिये  आबंटन  किया  जाता

 पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  बस्तियां

 9535.  श्री  ए०  के ०  एम०  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  पश्चिम  बंगाल  की  औद्योगिक  बस्तियों  के  नाम  क्या  हैं  प्र  वे  कहां  स्थित  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  उपमंत्री  जियाउर रहमान  :  एक  किरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 ——$———
 |  बस्तियां

 बरुईपुर  1)  (  24  परगना  कायें कर  रही  है

 बर रुई पुर  2)  (24  थके

 3  कल्याणी  (  नाडिया )

 शक्ति  हए

 ale  |  )

 हो  गई  पर

 काम  नहीं  कर  रही

 7.  मानिकटोला

 8.  कलकत्ता  कार्य  चल  रहा

 ———  नए
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 ait  विपिन  चन्द  पाल  का  पदस

 9536.  श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  :

 श्री  शंकर  नारायण  सिह  देव

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कभी  पश्चिम  बंगाल  सरकार  या  किसी  संगठन  waar  किसी  व्यक्ति  से  श्री  विपिन

 चन्द्र  पाल  का  स्मारक  बनाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा
 >
 ठ्  ait

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  हैं  are  प्रस्ताव  किस  तारीख  को  किया

 गया  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  ०एच
 ०

 मोहसिन  )  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार

 के  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  लोकमान्य
 तिलक  कौर  लाला  लाजपत  राय  के  स्मारकों  के  लिये  दान  देने  वाले

 व्यक्ति

 9537.  करो  To  के
 ०  एम  ०  इसहाक

 att  शक्ति  कुमार

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नई  दिल्‍ली  में  श्री  लोकमान्य तिलक  ake  लाला

 लाजपतराय  के  स्मारकों  के  लिये  दान  देने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  क्या

 गृह  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  एफ०  Tao  मोहसिन  )  :  उच्चतम  न्यायालय भवन  के  निकट

 लगाई  गई  श्री  लोकमान्य  तिलक  की  afa  का  ज  तिलक  स्मारक  ट्रस्ट  द्वारा  वहन  गया  था  ।

 नये  संसद  सचिवालय  भवन  के  निकट  लगाई  जाने  वाली  प्रस्तावित  लाला  लाजपतराय  की  मूर्ति  का  व्यय

 लोक  सेवक  समिति  ढारा  वहन  किया  जाएगा  ।

 कपड़ा  मिलों  का  श्राधनिकोकरण

 9539.  राम  भगत  पासवान :

 श्री  सहा दीपक  fag  शाक्य  :

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  सरकार  द्वारा  भ्र पने  हाथ  में  ली  गई  कपड़ा  मिलों  का  आधुनिकीकरण
 करने के  बारे में  14  1973  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  सं०  549  के  उत्तर  के  संबध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  कार्यक्रम  जो  बनाया  जा  रहा  अंतिम

 रूप  दे  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी
 मंत्री  सो०  सुब्रह्मण्यम )  :  68  मिलों के

 क |  |  प्राधिकृत  नियंत्रक/कस्टोडियनों  के लिए  श्राधनिकीकरण  कार्यक्रम  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी  मिलों

 परामर्श से  29  शहरों  मिलों  के  कार्यक्रमों पर  भी  कार्यवाही की  जा  रही  6  मिलें  जिन्हें  न्यायालय  में

 मामलों  के  चलने  के  कारण  हाथ  में  नवदीं  लिया  जा  सका  के  बरार  में  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  उनके

 हाथ  में  लिए  जाने  पर  बनाया  जायेगा
 ।

 अधिकांश  मिलों  का  25000  तकुवों  तक  विस्तार  करके  उन्हें
 लाभ यहै  अकार  का  बनाने

 का  विचार है  wit  जहां  भी  संभव  होगा  अतिरिक्त  करघे  भी  लगाए  जायेंगे  maf  कार्यकम  से ~

 प्र क्रियान्वयन तथा  इंजीनियरी  में  सुधार  होगा

 भारतीय  मानक  संस्थान  में  अनुसूचित  जातियों  के  दैनिक  मजदूरी  पर  नियुक्त  व्यक्ति

 9540.  श्री  के  ०  एस  ०  चावड़ा  :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारतीय  मानक  संस्थान  लोगों  को  दैनिक  मजूरी  पर  नियुक्त कर  रही

 यदि  तो  वर्ष  1970-71,  1971-72  1972-73  के  दौरान

 जोर  डिवीजन  कलक  कौर  कनिष्ठ  स्टेनोग्राफर  के  रूप  में  कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया

 प्रत्येक  वर्ष  में  सीधे  are  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कितने-कितने
 रणधीर राशि  AG व्यक्ति  नियुक्त  किए  गए  कौर  प्रत्येक  वर्ष  में  उनको  कितनी

 wa  तक  कितने  व्यक्तियों  को  नियमित  कर  दिया  गया  है  तथा  प्रत्येक  श्रेणी  में  अनुसूचित

 जातियों  के  कितने  व्यक्ति  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  संती  सी  ०  सुब्रह्मण्यम  )
 :  कौर

 भारतीय  मानक  संस्थान  लोगों  को  दैनिक  मजदूरी  पर  काम  देता  रहा  है  कौर  वर्ष  1970-71,  1971-72

 तथा  1972-73  की  अवधि  में  काम  में  लगाये  गये  सहायता  करने  वाले  निम्न  श्रेणी

 लिपिकों  तथा  कनिष्ठ  ग्राहकी  की  संख्या  निम्नलिखित है

 a  -  a

 स्थान  काम  में  लगाये गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 ए  क  eo

 1970-71  1971-72  1972-73

 चपरासी  हैल्प
 5  15  4

 निम्न श्रे श्रेणी  लिपिक  e  11

 कनिष्ठ  ्राशलिपिक
 ए ायाततणण्णण्णााावकण्कणाणणणण्यणाण्णण्थक्रता क

 15  24  19 योग  e  *
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 18  1896  लिखित
 उत्तर

 \ T)  सीधे  site  रोजगार
 कार्यालय

 के
 माध्यम  से

 वर्ष  1970-71,  1971-72
 शौर

 1972-73

 में  काम  में  लगाये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  ak  प्रत्येक  वर्ष  में  उन्हें  भुगतान  की  गई  अनुमानित  राशि  निम्न

 प्रकार  है  —

 नियुक्ति  किये  गये  व्यक्तियों की  संख्या

 1970-71  1971-72  1972-73

 14  22  14 (1)  सीधे  नियुक्त किए  गये

 (  रोजगार  कार्यालयों में  पं  जीवित  )

 1  2  5 (2)  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  नियुक्त

 1970-71  1971-72  1972-73
 205.0 21050.0

 सू०  रु०  Eo

 5,770.00  24,560.00  37,900.00

 —_—_—
 (3)

 ऐसे  कर्मचारियों

 को

 भुगतान  की  गई  राशि  नन

 भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  अब  तक  नियमित  किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  अनुसूचित

 जाति/श्रनुसूचित  afer  जाति  में  से  प्रत्येक  की  संख्या  निम्नलिखित  है

 ———  a

 स्थान
 दैनिक  मजदूरी  पाने  वालों  में  से

 नियमित  किए  गये  व्यक्तियों की  संख्या
 ब

 अ्रनुसूचित

 जाति

 चपरासी  15

 श्रेणी  लिपिक  10

 कनिष्ठ श्राप  लिपिक

 eee  ee  re

 शम्बर
 चरखे  द्वारा  कम  उत्पादन

 शत शी  एस०  ए  ०  मुरुगनन्तम :  क्या  बालक fra
 बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  अम्बर  चरखे की  कम  उत्पादकता  के  बारे  में  समीक्षा  करने  का  सरकार  ने  निर्णय  किया

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ania  में  धन  की  बरबादी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कया

 वाही की  att

 यदि  तो  उक्त  समीक्षा  के  क्या  परिणाम  निकले  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कनक रहमान  :  शौर  खादी

 शर  ग्रामोद्योग  पर  मेहता  समिति  (1968)  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  नम्बर  चर्खा  के  दस्ते

 माल  के  स्थान  पर  सुविचारित  रूप  से  नए  नमने  के  चर्खे  का  प्रयोग  we  कर  दिया  गया  खादी

 ग्रामोद्योग  आयोग  सार्वधिक  रूप  से  समय-समय  पर  विभिन्न  प्रकार  के  wat  के  कार्य  के  निष्पादन  की  संवीक्षा

 करता  है  तथा  श्रावश्यकतानुसार सुधारात्मक  प्रभ्यपाय ष्  करता  जे

 खादी  ate  ग्रामोद्योग  आयोग  खादी  atk  ग्रामोद्योगों  के  विकासशील  कार्यक्रमों  का  राज्यों

 के  विकेन्द्रित  एककों  श्रर्धात  राज्य  बोर्डों  wie  संस्थानों  के  माध्यम से  कार्यान्वयन  करता है  धन  के

 सदुपयोग  कौर  उचित  रूप  में  लेखा बद्ध  किए  जाने  के  कार्य  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  संभी  स्तरों  पर

 हिसाब  किताब  रखने  तथा  झ्राडिट  की  उपयुक्त  व्यवस्था  की  गई  तथा  इसको  भो  समय-समय पर  समीक्षा

 की  जाती है

 ऑद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिये  विचाराधीन  श्वंदनपत

 9542.  श्री  भाल जी  भाई  परमार  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करा  कि

 3  महीने  से  अधिक  परंतु
 6

 महीने  से
 6

 महीने  से  अधिक  परंतु
 12

 महीने  से
 12

 महीने  से  अधिक  परंतु
 18

 महीने  से  कम  कौर
 18

 महीने  से  अधिक  समय  से  औद्योगिक  लाइसेंसों
 के  लिए  कितने  aaa  पत्र  विचाराधीन हैं  ate  उनकी  वर्तमान  स्थिति  क्या

 a. @)

 सबसे  पुराना  आवेदन  पत्र  कौन  सा  है  ate  वह  कितनी  अवधि  से  विचाराधीन

 इन  सभी  विचाराधीन  आवेदनपत्रों  को  निपटाने  के  लिए  लाइसेंस  समिति
 का

 क्या  कार्यवाही

 करने का  विचार  है

 क्या  सभी  विचाराधीन  ७५
 भारतीय  औद्योगिक  कारखानों  के  जबकि  विदेशी  फर्मों

 के  जो  ०५  पत्न  थे  उन्हें  बिना  किसी  विलम्ब  के  अनापत्ति  पत्र  दे  दिये  गये
 ग्राम

 यदि  हां  ,  तो  विदेशी  फर्मों  को  इस  मामले  में  तरजीह  देने  के  क्या  कारण

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी
 ०  से

 1-4-1974 की  स्थिति  निम्न  प्रकार  है

 224
 3  महीने  से  अधिक  परंतु  6  महीने  से  कम  से  अनिर्णीत

 723 6
 महीने  से  अधिक परंतु  12  महीने  से  कम  से

 279
 12  महीने  से  अधिक  परंतु  18  महीने  से  कम  से  भ्र निर्णीत

 के  497
 18  महीने  से  अधिक  से  झ्र निर्णीत

 सबसे  पुराना  श्रावेदनपत्न  1968  का  है
 8-  4-65  से  अ्रनिर्णीत  यथासंभव  भ्रावेदनों  का  निपटान  करने

 के  दष्टिकोण  लाइसेंसिंग  समिति  की  बैठकें  बार-बार  हो  रही  हैं
 ।

 नहीं

 (¥)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।
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 8  मई  19
 लिखित  उत्तर

 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  कोआपरेटिव  सोसाइटी  लिमिटेड  नई  दिलो  हारा  स्टैंड  कौर  आयातित  जब्त

 fea  कपड़े  की  बिक्री

 9543.  श्री  भाल जी भाई  परमार  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  कोआपरेटिव  सोसाइटी  रायसीना  नई  दिल्‍ली

 द्वारा  teres  ate  आयातित  जब्त  किये  गये  कपड़े  कि  बिक्री  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  नहीं  की

 जाती  बल्कि  व्यापारियों  को  की  जाती  है  कौर  इस  प्रकार  वास्तविक  उपभोक्ताओ ंके  लिये  उक्त  कपड़ा

 खरीदना  असम्भव  हो  जाता  ak

 सर्दी  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  मदों  को  केवल  शेयर धारियों  तथा  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  उनके  परिचय  पत्न  और  शेयर  सर्टिफिकेट  बेचने  का  ae  यदि

 तो  ऐसा  कब  किया
 ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  संतरी  राम  निवास  मिर्धा  )  :
 जी

 सोसाइटी  द्वारा  केन्द्रीय  सीमाशुल्क  विभाग  से  जब्त  किया  गया  सामान  केवल  केन्द्रीय  सरकार

 कर्मचारियों को  ही  बेचा  जाता  उन्हे  दिल्‍ली  प्रशासन  के  सिविल  पूर्ति  जो

 सोसाइटी  को  कपड़े  का  आबंटन  करता  के  द्वारा  इसके  वितरण  के  निर्धारित शर्तों  के  ्

 कर्मचारियों  तथा  प्राम  जनता  दोनों  ही  को  बेचा  जाता  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 Implementation  of  Second  Pay  Commission  Recommendation  in  K.G.B.  New  Delhi

 9544.  Shri  Panna  Lal  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  benefits  of  the  recommendations  of  the  Second  Pay  Commission  have
 bzen  made  applicable  to  the  employees  of  the  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi;
 an

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur  Rahman
 Ansari)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 सार्वजनिक  टेलीफोन ों  में  नया  उपकरण  लगाना

 9545.  थ्रो  डी०  ato  चन्द्र

 श्री  जिला  मिश्र  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  एक-एक  करके  दस  पैसे  के  सिक्के  डालने  में  इतना  समय  लगता  है  कि  जिस

 व्यक्ति  से  बातचीत  करनी  होती  है  वह  यह  जाने  बिना  ही  कि  दूसरी  are  क्या  हो  रहा  रिसीवर रख

 देता  कौर

 क्या  सार्वजनिक  टेलीफोन  में  कोई  नया  उपकरण  लगाया  जायेंगी  जिससे  दस  पैसे  के  सभी

 तीनों  सिक्कों  को  टेलीफोन  बाक्स  में  एक  साथ  डाला  जा  सके  तथा  जिसका  यह  लाभ  हो  कि  जिस

 नम्बर  पर  टेलीफोन  मिलाया  जाता  है  वह  तुरन्त  मिल  जाये  ?

 81



 Written  Answers
 May

 8,  1974

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag)  ak  सिक्का  बक्सों  के  लिए  पी०

 सा०  प्रा०  शल्क  इस  समय  30  पसे  इसलिए  काल  करने  वाले  व्यक्ति  को  जिससे  बात  करनी  हो  उसका

 जवाब  मिल  जाने  पर  बक्स  में  10  पैसे  के  तीन  सिक्के  एक  के  बाद  एक  कर  के  डलाने  पड़ते  सिक्का

 बक्स  पर  लिखी  हिदायतों  के  मुताबिक  बात  करने  वाले  व्यक्ति  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  वह  10  पसे

 के  तीन  सिक्के  ले  कर  तैयार  Wi  पर  प्रणाली  प्रगति  सेवा  दे  रही  कौर  शायद  ही  कभी

 कोई  ऐसी  शिकयत  org  हो  कि  बलाई  गई  पार्टी  ने  सिक्के  देर  से  डाले  जाने  के  कारण  टेलीफोन काट  दिया

 एक  नये  we  बेहतर  सिक्का  बक्स  का  डिजाइन  तैयार  किया  जा  रहा  है  जिसमें  सिक्के  डालने  के

 लिए  बटन  दबाने  की  व्यवस्था  भी  सिक्के  पहले  से  ही  सही  स्थिति  में  रख  दिए  जाएंगे  ate  बलाई

 गई  पार्टी  का  उत्तर  मिलते  ही  बटन  दबा  दिया  जिससे  सिक्के  बड़ी  तेजी  से  एक  के  बाद  एक  करके

 बक्स  के  प्रकार  सरक  जाएंगे  यदि  बलाई  गई  पार्टी  से  कोई  उत्तर  न  मिले  या  टेलीफोन लाइन  खाली

 न  होतो  काल  करने  वाला  व्यक्ति  aaa  सिक्के  उठाकर नपने  पास  रख  सकेगा  ।  इस  नए  डिजाइन  के  सिक्का

 बक्स  का  क्षेत्रीय-परीक्षण किया  जा  रहा

 Production  of  Energy  from  Coal

 9546.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan :  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology  be
 pleased  to  state.

 (a)  whether  the  production  of  energy  from  coal  has  been  taken in  hand,  if  so,  the  pro-
 gress  made  in  this  regard;

 (b)  the  funds  allocated  therefor  for  the  year  1974-75;  and

 (c)  the  ११125  of  the  places  in  the  country  where  the  said  work  is  being  undertaken  and
 whether  it  is  likely  to  be  undertaken  in  Madhya  Pradesh  as  well  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subrama-
 niam)  :  (a)  The  coal  mine  is  already  being  used  tn  the  country  as  a  source  of  energy  namely
 for  electric  power  generation,  domestic  fuel,  industrial  boilers,  Railways,  etc  It  is  planned
 that  in  view  of  increasing  import  bill  on  account  of  oil  imports,  the  extent  of  coal  utilisation
 would increase  considerably  in  the  coming  years.  By  the  end  of  the  5th  Plan,  the  coal  pro-
 duction  is  expected  to  increase  to  about  135  million  tonnes.  The  use  of  coal  gasification  to
 meet  industrial  and  domestic  demands,  low  temperature  carbonisation  for  producing  domes-
 tic  fuel  and  conversion  into  oi]  are  some  new  applications  envisaged

 (b)  The  total  outlay  for  the  S  &  T  programmes  pertaining  to  coal  utilisation  as

 suggested  by  NCST  for  5th  Plan  period  amounts  to  1bout  Rs.  45  crores  The  funds  required
 for  the  S  &  T  programmes  during  1974-75  are  under  finalisation  in  consultation  with  the
 concerned  Ministries  and  the  Planning  Commission

 (c)  Major  sectors  consuming  coal  include  railways,  steel  plants,  power  stations  and
 cement.  Some  of  these  users  are  also  located  in  Madhya  Pradesh.  The  S&T  programmes
 pertaining  to  coal  utilisation  will  be  taken  at  the  existing  special  sed  institutions  such  as
 Central  Mining  Research  Station  Dhanbad,  National  Coal  Development  Corporation,
 Ranchi,  Steel  Authority  of  India  Ltd.,  Ranchi,  Central  Mine  Planning  and  Design  Institute,
 Ranchi,  Central  Fuel  Research  Institute,  Dhanbad  Regional  Research  Laboratory,  Hydera-
 bad,  Fertilizer  Corporation  of  India,  Sindhri,  Geological  Survey  of  India,  Calcutta,  Indian

 ;
 chool  of  Mines,  Dhanbad,  Research  and  Design  Organisation  for  Electrical  Industry

 hopal,  Heavy  Electricals  India  Ltd.,  Bhopal  and  Selected  Universities  etc
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 15  1896
 लिखित  उत्तर ह

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  में  अंशकालिक  सलाहकारों  को

 9547.  श्री  मान  सिंह  भौरा  :  क्या  शभ्रोद्योगिक  विकास  मंत्री  ह  बतान ेकी  कृषि  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि  ने
 200

 रु०  प्रतिदिन  के  पारिश्रमिक  पर
 कालिक  सं शाहकारों  की  नियुक्ति  की  है

 हाँ  तो  ऐसे  सलाहकारों  की  संख्या  क्विनी  है  wk  कितनी  शिवजी  के  लिए  नियुक्त

 किया गया  है  ;

 कितनी
 प्रत्येक  सलाहकार  को  नियुक्ति  के  बाद  से  wa  तक  कूल  THT  राशि  सदा  का  गई

 प्रत्येक  सलाहकार  की  नियुक्ति  से  उक्त  निगम  की  arr  से  कितनी  वधि  हुई  ;
 कौर

 200  रु०  प्रतिदिन  के  पारिश्रमिक  पर  नियुक्ति  को  न्यायोचित  ठहराने  के  लिए  प्रत्येक  सलाह

 कार  की  वैयक्तिक  जानकारी  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 fire  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रोद्योगिकी  dat  ato  )

 एक  विवरण  संलग्न  है  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो  ०--6950/74]

 निगम  कों  सलाहकारों  की  विशेषज्ञता  तथा  से  लाभ  हुमा  है  तथा  एक  काय  के

 निष्पादन  में  सामहिक  प्रयास  फलीभूत  होते  किसी  भी  सलाहकार  का  व्यक्तिगत  रूप  से  विशिष्ट  योगदान

 धनराशि के  रूप  में  नहीं  mia  जा  सकता  ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  के  विरुद्ध  सक दम सें  वापस  feat  जाना

 9548.  tt  मान  सिह  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  राष्ट्रीय  औद्योगिक  fasta  निगम  के

 प्रबन्धकों के  विरुद्ध सिविल  सरहदों  के  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न  सं०  4750 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  की  त्रम  do  3  में  उल्लिखित  मुकदमे  को  वादी  ने  बिना  aa  वापस  ले  लिया

 है  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  मुकदमे  को  वापस  ले  लेने  के  कारण  राष्टीय  औद्योगिक  विकास

 निगम  ने  प्रतिवादी  के  रूप  में  कितनी  लागत  राशि  क्षतिपूर्ति  के  लिए  दावा  किया
 2?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्र  प्रोद्योगिकी  मंत्री  (at  सी ०  जी  at

 वापिस  लेने  पर  मुकदमा  खारिज  करते  हुए  न्यायालय  ने  यह  भी  orem  दिया  था  कि  दोनों

 पक्ष  स्वय  अपना  खच  वहन  करर  |

 Inquiries  made  by  C.B.I.  in  Centre  and  States

 9549  Siri  Lalji  Bhai  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  the  nur  nb: |  है  है|  wi ar  of  persons  at  the  Ce ery WL  tre  and  in  each  State  against  whom  inquiries
 were  made  by  CBI-  during  1972-73  and  1973-74;  and
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 (Saka)

 ong  them.  found  guilty  and  the  action  taken  against
 them  (b)

 the  number  of  persons,  am

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  and  in  the  Department  of  Personnel
 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  table  of  the  House  as  soon  as  possible.

 wear  कागज  के  सप्लाई  att  वितरण के  बारे  में  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार संघ  को  मांग

 9550.  को  सो ०  के०  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  की  इंदौर  में

 हाल ही में  हुई  बैठक  में  यह  मांग  की  गई  थी  कि  सरकार  समाचार-पत्तों  को  अखबारी  कागज  की  सप्लाई

 वितरण  के  समूचे  प्रप्त  की  जांच  करने  एक  समिति  गठित  करें  ake  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  प्रतिनिधि

 उस  के  सदस्य  ak

 यदि  तो  उस  मांग  पर  सरकार  का  क्या  निर्णय

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर

 अखबारी  कागज  की  खरीदारी  एक  व्यापारिक  लेन-देन  है  और  समाचारपत्र  उद्योग  की

 दारी  समिति  में  पहले  ही  प्रतिनिधित्व है  ।

 कागज  का  वितरण  पूर्णतया  अखबारी  कागज  श्राबन्टन  नीति  के  अनुसार  किया  जाता

 यह  नीति  अखबारी  कागज  सलाहकार  जिसमें  पहले  ही  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  का

 प्रतिनिधित्  दारा  दियें  गयें  सुझावों  पर  विचार  करने  के  बाद  बनाई  जाती

 ara  पत्रों  का  दिया  जाना

 9551.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 a
 क्या  13  AST,  Los 107  4  के  समाचार  नला qay  थ

 ब, ताम्रपत्नाज  फार  बोगस  बरस  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया है  ;

 यदि  तो  क्या  इसके  कारणों  ar  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  जांच  समिति

 गठित  की  झर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कब  तक  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है झ्रौर उक्त मामले उक्त  मामले

 में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :
 जी  श्रीमान ।

 तथा
 3  1974  को  इस  सदन  में  दिये  गये  अतारांकित  प्रश्न  Yo  5613  के  उत्तर

 की  ate  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  सम्बन्धित  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  के  परायों

 से  प्रत्येक  शिकायत  की  जांच  की  जाती  है  ate  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती
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 =  नि
 लिखित  उत्तर

 wale  वाले  डाक-टिकट

 9552.  श्री  नवल  किशोर  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  मुखौटे  वाले  डाक  टिकट  जारी  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  कितने  मूल्य  के  कौन-कौन  से  डाक-टिकट  जारी  किए

 डाक  टिकटों  पर  मुखौटे  अंकित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ०

 शेर  सिह  )  :  जी  att

 15  1974  को  चार  डाक  टिकट  निकाले  गए  जिन  पर  रावण

 नरसिंह के  faa  झंकित  ये  डाक  टिकट  20  50  1  रपया  कौर  2  रुपये  के  मूल्य  के

 हैं  ।

 डाक  टिकट  प्रेमियों  श्र  संग्रहकर्ताप्मों में  यह  विषय  बहुत  लोकप्रिय

 aq  1971  को  जनगणना  के  भाषायी  आंकड़े  |

 9553.  श्री  नवल  किशोर  सिंह  :
 क्या  गृह  मंत्री  हिन्दी  भाषी  जनसंख्या  से  संबन्धित  28

 1973  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  2489  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1971  की  जनगणना  के  भाषायी  ऑझरांकड़ों  को  इस  बीच  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया

 गृह  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  एफ० एच  ०  :  कौर  1971 की
 जनगणना  के

 भाषायी  रोकने  प्रस्तुत  करने  का  प्रश्न  अभी  भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  को  बर्खास्त  करने  की  मांग

 9554.  at  चन्द्रशेखर

 श्रीमती  साबित्री  श्याम
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार-पत्तों  में  प्रकाशित  इस  झ्राशय  की  खबरों  की  झोर  दिलाया

 गया  है  कि
 कुछ  पार्टियों  ate  रांगठनों  ने  तथाकथित  भूमि  हथियाने  के  मामले  के  ऊपर  दिल्लो  के

 राज्यपाल  की  बर्खास्तगी  की  मांग  की

 यदि  तो  उन  पार्टियों  ate  संगठनों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  इस  प्रकार  की  मांग

 की  अर

 उक्त  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 8,  1974

 गृह  मंत्रालय
 में

 उप संव  ho ०  एच  ०  :  से  सरकार  ने  वे  समाचार  देखे

 हैं  जहां  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  ,
 जनसंघ

 तथा  दिल्‍ली
 प्रदेश  युवक  कांग्रेस  जैसे  दलों  द्वारा की  गई

 कथित  भूमि  हथियारों  विषय  पर  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल  को  पदच्युत  करने  की  मांग  की  गई  विभिन्न

 ara  जिसके  झ्राधार  पर  यह  मांग  की  गई  मालूम  होती  है  ब  उच्च  न्यायालय  में  निर्णयाधीन  है  ।

 सांड या  नेशनल  पेपर  मिल्स  में  खोई

 से  कागज  का  उत्पादन

 banda
 9555.  को  एम०  काप्र  गोपाल  राडो  क्या  श्रौद्यो धक  विकास  dat  यह  बताने  की

 किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मांड या  नेशनल  पेपर  मिल  नाम  की  एक  ही  मिल्स  केवल  खोई

 से  कागज  बनाने  में  सफल  हो  गई  ate

 यदि  तो  इस  प्रक्रिया  a  कागज  का  उत्पादन  किस  सीन  तक  बढ़ाया  सकता

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  त्र  जियाउर  रहमान

 कागज  उद्योग  में  प्रयोग  करने  के  लिए  afta as  सादा  में  खोई  की  उपलब्धि  के  बारे  में  कुछ

 कठिनाइयां  हैं  क्योंकि  इस  समय  इसे  भ्रधिकतर  चीनी  मिलों  हारा  सस्ते  ईंधन  के  रूप  में  उपयोग  किया

 जा  रहा  है  ?  फिर  ora  सेल्यूलोज़  कच्चे  माल  के  साथ  are  पर  आधारित कई  योजनाओं  को

 मति  दी  गई

 श्रीद्योगोकरण  के  लिये  भारत  हंगरी  समझौता

 9556.  तरुण  गोगोई :

 श्री  निहार  लाकर

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताते  को  ear  करेंगें  कि  —

 कपा  औद्योगीकरण  के  मामले  में  भारत  की  सहायता  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  at  भारत  की  किस  प्रकार  की  सहायता  दी

 क्या  कोई  समझौता  किया  गया  कौर

 क्या  दोनों  देशों  ava  कोई  संयुक्त  उद्यम  आरम्भ  किए  जायेंग े?

 mo है द  | aint  fare  तथा  विज्ञान  र  प्रौद्योगिक ों  संतरी  (at  सी
 ०  pe 4 »  (  से  Pa e353

 प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  सहित  विभिन्न  अर्थिक  क्षेत्रों  में  सहयोग  करने  के  बारे  में  1975  में  दोनों  देशों  के

 बीच  बातचीत  की  गयी  थी  ।  वैज्ञानिक  श्र  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  एक  भारत  हंगरी  संयुक्त

 आयोग  की  दोनों  देशों  के  बीच  आधिक  संबंधों  के  सभी  क्षेत्रों  की  जांच  ate  बिकास  करने  के  लिए  19

 1973  को  Ta  व्यवहार  के  ढारा  स्थापना  की  गई  आयोग  की  बैठक  अभी  नहीं  हुई

 86



 (  तक  ) 18
 1896

 भारत  में  पहने  से  ही  कुछ  भारत-मंगरी  संयुक्त
 ow

 कार्य
 कर

 रह  अन्य  eal  के  माम

 की  भांति  भारत  हंगरी  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  करने  के  प्रस्तावों पर  जब  भी  वें  प्राप्त  होते  विचार

 किया  जाता

 सरकारी  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  करने  पर  हु

 9557.  को  कार  एन०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकारी  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिए  पत्न  जारी  करने  पर

 धिक  धनराशि  aa  की  जा  रही

 वर्ष  1971-72  से  1973-74  तक  इन  प्रयोजनों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रति  aq

 कुल  कितनी  राशि
 खच  और

 इस  संबन्ध  में  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  न  होने  के  कारण हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  शौर

 संघ  के  विभिन्न  सरकारी  प्रयोजनों के  लिए  हिन्दी  के  प्रयोग  तथा  यदि  संशोधित  राजभाषा  अधिनियम  1963

 के  विभिन्न  उपबन्धों  का  पालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  गह  मंत्रालय  समय-समय पर  प्रकाश  जारी

 किए जा  रहे  इन  भ्रनुदेशों  को  सभी  संबंधित  कार्यालयों  को  उनके  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  के  माध्यम

 से  भेजा  जाता  न  कि  सीधे  गृह  मंत्रालय  eri  इस  प्रयोजन  के  लिए  अलग  से  बजट  प्रावधान  नहीं

 बनाया  जाता  है  ।  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  किसी  विशिष्ट  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  गृह  मंत्रालय

 द्वारा  इन  अनुदेशों  के  परिचालन  के  लिए  कितनी  राशि  व्यय  की

 संघ  के  विभिन्न  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिए  हिन्दी  के  प्रयोग  की  प्रगति  तिमाही  प्रगति

 रिपोर्ट  के  माध्यम  से  देखी  जाती  इसकी  विभागीय  राजभाषा  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  भी  समीक्षा की

 जाती  हिन्दी के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  जहां  कहीं  कमी  ध्यान  में  जाती  है  उसके  निराकरण  की

 वाही  की
 जाती  परन्तु

 निम्नलिखित  तुलनात्मक  स्थिति  से
 प्राप्त  परिणामों  का  पता  लगता है

 wenn  ro

 31.0  1970  31  1973

 =  .  ा
 |  eee  ee  PY  ES  बवन  SY  et oe ae क

 इन  अनुभागों  की  संख्या  जहां  टिप्पणी  श्र  मसौदा  लेखन

 क  थ  250  515 (नोटिंग/ड्राफ्टिंग  )  हिन्दी  में  किया  जाता

 124  421 क
 afer  ले  ऊंचे  प्रतिकारी

 जो  हिन्दी  में  टिप्पणी
 लिखते  हैं

 केदो  इंधन  श्रनुसंघान  धनबाद  के  निदेशक  हारा  त्यागपत्र

 9558.  श्री  जार ०  एन०

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :

 क्या  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय
 ईधन  ग्रनुसंघान  धनबाद  के  निदेशक  ने

 हाल  ही  में  त्यागपत्र  दे  दिया
 बड

 87



 Written
 Answers  Vaisakha

 18,  1896  (Saka)

 रण ण्य  Jj  दि  क क्या  उनके  त्याग पत्न  देने  का  मुख्य  कार  पल  कि  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  दारा

 कोयले
 के

 विकास  परिरक्षण  कौर  वैज्ञानिक
 उपयोग  पर  किये

 गये  श्रतुसंधान  तथा
 कोयले

 के  प्रयोग  के  बारे
 में

 ग्रनुसंधान  परिणामों  को  सरकार ने  स्वीकार  तथा  क्रियान्वित  नहीं  किया

 लगे
 (7)  कया  वहू

 कोयला  उद्योग  के
 ऐसे  विशेष  ज्ञान  के  आयात के विस्द्ध के  विऋद्ध  थे  जिसका  केन्द्रीय

 इंधन  अनुसंधान  संस्थान  ने  विकास  किया  ate

 उनके  त्यागपत्र
 से

 स्थान  को  सरकार  BT  भरेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  stefan  मंत्री  ato  )

 कौर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पद  को  भरने  के  लिए  कार्यवाही की  जा  रही  है

 विवरण

 डा० Wo  केन्द्रीय  ईंधन  ग्रनुसंधान  संस्थान  जियल  गोरा  के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों

 के  oat  पर  की  गई  जांच  के  महानिदेशक  सी ०  एस०  ञ् पार्ट 1०  कार ने

 दिनांक  31-1-74  को  एक  जांच  संबंधी  प्रतिवेदन  अग्रसारित  किया  जिसमें  डा०  लाहिड़ी  के  fae

 भाई भतीजावाद  )  ,  पक्षपात  जैसे  ares  लगाये  वर्ष  1952-09  के  दौरान  जब  डा०

 लाहिड़ी  सी ०  एफ०  ग्राम  आई ०  में  सहायक  निदेशक/निदेशक  के  रूप  में  कार्यरत  पक्षपात से  संबंधित

 ग्रा रोप  हारा  यह  पता  चलता है  कि  इस  अवधि  में  उन्होंने  सी  ०  एफ०  प्यार  कराई  की  नीतियां  तथा

 जन्नतियों  के  मामले  में  अपने  चार  संबंधियों  के  साथ  पक्षपात  किया  ati  महानिदेशक  के
 प

 जो  चार  मामले एक  साथ  लिये  गये  के  तथ्यों से  पता  चलेगा  कि  डा०  कुनबा परस्ती

 शर  पक्षपात  are  की  बातों  में  शामिल  रहते  थे  ्र  केन्द्रीय  सतकंता  के  परामर्श  यह  सिफारिश  की

 मई थी  कि  डा०  लाहिड़ी  के  विरूद्ध  बड़े  जुर्माने  के  में  दंड  प्रदान  करने  की  कार्यवाही की  जाये  ।

 केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  की  सलाह  से  डा०  लाहिड़ी  के  विरुद्ध  ग्रनुशासनात्मक  कार्यवाही  लिये

 मामले  की  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  उसी  समय  के  डा०  लाहिड़ी  ने  एक  प्रार्थनापत्र  दिनांक

 26-2-74 को  प्रस्तुत  किया  जिसमें  दिनांक  26-5-74  से  तीन  माह  के  नोटिस  के  साथ  स्वेच्छा पुर वेक  सी
 ०

 एस०  भाई  आर०  की  से  सेवानिवृत्ति  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रार्थना की  गई  थी  ।  डा०  लाहिड़ी  की

 की  सामान्य  तारीख  24-8-74  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्ति की  ora  माँगते  डा०  लाहिड़ी

 ने  ईंधन  ar  शक्ति  विशेषज्ञ  के  रूप  में  छे  माह  के  लिये  दिनांक  15-3-1974  से  किलो  सरकार  के

 लोहा  श्र  इस्पात  संयत्र  में  यू  एन  डी  पी  के  एक  पद  को  स्वीकार  करने  के  लिये  भी  निवेदन  किया  ary
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 i

 विज्ञान  ग्रोवर  सी०  एस०  पाई
 ०  कार  की  एक  संगठन  के  रूप  में  प्रतिष्ठा  का  अधिकाधिक  महत्व  ध्यान

 में  रखकर  संपूर्ण  मामले  पर  बिचार  किया  गया  था  ।  डा०  लाहिड़ी  के  स्वेच्छिक  सी०  एस०  झाई०  कार

 की  सेवाओं से  सेवा  निवृत्त  होने  संबंधी  नोटिस  are  उनकी  ato  एस०  कराई  कार  की
 सेवाओं  से  दिनांक

 26-5-74  से  स्वेच्छापूर्वक  सेवा  feat  की  आज्ञा  को  ध्यान  में  रखकर  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  उनके

 विरुद्ध  झ्रनुशासनात्मक  कार्यवाही पर  अधिक  जोर न  दिया  जाये  az  भी  सुझाव  दिया  गया  था  कि  चिली  में

 Yo  नत  डी०  पी०  के  पद  को  स्वीकार  करने  के  लिये  उन्हें  आज्ञा  प्रदान की  जाये  ।  इस  मामले  पर  केन्द्रीय  सतर्कता

 आयोग से  परामर्श  किया  गया  था  ।  भ्रायोग  ने  उपरोक्त  प्रस्ताव पर  अपनी  सहमति  प्रदान  कर  दी  थी  ।  ५
 Sy

 ने  यह  ग्र नू भव  किया  कि  डा०  लाहिड़ी  बिलिय  कार  दही  सामना  fea  fear  अपने  ग्राहको  wave से

 सेवानिवृत  के  लिये  प्रस्तुत  करने  के  द्वारा  कठिन  परिस्थितियों  से  निकलने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  ।  इस

 भूमि  के  ्  ने  डा०  लाहिड़ी  को  टर्मिनल  अ्रवकाश  जैसी  सुविधाएं  स्वीकृत  करना

 उपयुक्त  नहीं  पाया  ate  आयोग  का  विचार  था  कि  नोटिस  में  दिये  गये  समय  के  साथ  जो  समय  लागू

 हो  उसी  प्रवासी  का  अवकाश  उन्हें  मंजूर  किया  जाये  ।

 केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  की  उपर्युक्त  सिफारिश
 को

 स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।  उसी  के  अनुसार
 डा०  लाहिड़ी  को  सी०  एस०  बनाई  करार  की  सेवाशर्तों

 से  दिनांक  26-5-74  से  सेवा  मुक्त  होने  की  आज्ञा  के

 साथ  भ्र पना  कार्यभार  दिनांक  30-3-74  से  सी
 ०  एस०  अराई ०  कार  प्रधानकार्यालय  में  सौंपने  की  grat  प्रदान

 की  मध्यस्थ  समय  को  स्वीकृत  श्रीवास के  रूप  में  माना  उन्हें  बिदेशी  कायथ को  स्वीकार  करने  की

 x TF  अग  प्रदान  को

 स्वैच्छिक  सेवानिवृति  प्राप्त  करने  Yo  एन०  डी०  पी०  के  काम  को  स्वीकार  करने  के  बाद

 यह  प्रतीत  होता  है  कि  भारत  से  रवाना  होने  के  पुर्व  डा०  लाहिड़ी  ने  समाचार  cal  के  जवाब  सवालों  में

 बहुत  ही  गलत  बौ  प्रस्तुत  कर  दीं  थीं  कि--सरकार  की  ईधन  नीतियों  के  मतभेदों  के  कारण  कौर  भारत  द्वारा

 कोयला  प्रौद्योगिकी  पर  किये  कई  विदेशी  समझौतों  पर  wade  होने  के  कारण  वे  देश  छोड़कर जा  रहे

 जबकि  बीस  वर्षों के  दौरान  कोयले  से  संबंधित  अधिकांश  प्रौद्योगिकी सी०  एफ०  कार  आई०  द्वारा

 से  बचने  के  लिये  wet  पद  को  छोड़ना  था|  पद  सुरक्षित  नहीं  यह  कोई  इस  क्षेत्र  के  ak
 द  | >  कार्यक्रमों  का  मूल्यांकन  या  लक्ष्य  नहीं  था  जो  शांतिपूर्वक  सोच  समझ  कर  कहा  गया

 केन्द्रीय  सरकारो  कर्मचारियों  के  संघों  के  पदाधिकारियों  को  दी  गई  सुविधायें

 9559.  श्री  आर ०  एन ०  बर्मन :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 <4
 ae

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकारी  क
 के  विभिन्न  संघों  के  पदाधिकारियों

 को  टेलीफोन  जैसी  सुविधाएं
 दी

 fat  ~
 क्या  अधिकांश  पदाधिकारी  संघों  के  कार्य  को  at  समय  में  सरकारी  काम  का  उपेक्षा

 करते  हुए  करते  कौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  - _ fara  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्ज़ा  )  :
 सरकार  द्वारा

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  संघों  के  पदाधिकारियों  को  झ्रावास/टेलींफोन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की

 जाती

 सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 प्रश्न नहा  उठता  |

 बालयोगेश्यर  द्वारा  विदेशो  हां  विनियमों का  उल्लंघन

 560.  ३  war ि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि सुन्दर महापात्र  :  क्या  प्रधान

 x
 Far  बालयोगेश्वर  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  नियमों  के  उल्लंघन  के  मामलों  को  afar  रूप

 त् न

 दिया  गया  शर प्

 इस  मामले  में  जारी  किये  गये  बताशो विनीत  नोटिसों  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  (#)  था

 जांच-पतवारों के  परिणामों  के  आधार  vada  निदेशालय  ढारा  विदेशी  ast  विनियमन  अधिनियम के

 उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  श्री  बिहारी  सिह  जिसे  श्री  प्रेमपाल  सिंह  रावत  उफ  बाल योगेश्वर

 का  सचिव  बताया  जाता  चार  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  मामले  न्याय-निर्णयन  के

 लिए  लम्बित  पड़े  हुए  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  श्री  रावत  को  कोई  कारण  वारो  नोटिस  जारी  नहीं

 गया है  |

 शहर घाट  में  एक  टेलीफोन  केन्द्र  की  स्थापना

 9561  श्री  भोगेन्द्र  कया  संचार  मंत्री  बिहार  के  विभिन्न  जिलों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन

 केन्द्रों  तथा  नाचघरों के  खोलने  के  बारे  में  10  अ्रप्नल  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ७3941  के  उत्तर

 के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एक
 जता  एक  सपा  cee  से  शहरीकरण  मे  पहने  ही

 हॉ
 गया

 होने  जा  रहा  है दै  और यदि  तो  क्या  इसे  माधवपुर  बेनी पट्टी  होकर  जोड़ा  कौर

 शहर घाट  ate  बेनी पट्टी  के  मध्य  कितनी  दूरी  है पौर  माधव पुर  से  मधुबनी  होकर  सीतामढ़ी

 पढ़ी  की  दरी  कितनी  है  तथा  बातचीत  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ।

 सच बार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  शहर घाट  में  सावंजनिक  टेलीफोन az

 26-1-73  को  खोला  जा  चुका  इसका  मूल  एक्सचेंज  ख़ूरसंद  इसे  माधव पुर  या  बेनी पट्टी  से  जोड़ने

 का  कोई  प्रस्ताव नहों

 शहर घाट ate  बेनी पट्टी  के  बीच  23  किलोमीटर  का  फासला  माधवपुर  से  मधुबनी

 बरास्ता  बेनी पट्टी  54  किलोमीटर दूर  पड़ता  माधवपुर पी०  सी  ०  करो  से  मधुबनी को  ट्रंक  कालें

 मुजपफरपुर a  दरभंगा  के  रास्ते  लगाई  जाती  हैं  ate  यह  मार्ग  198  किलोमीटर  लम्बा
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 os

 sin  के  fase  क्षेत्रों  er  ही

 62.  श्री  argo  ईश्वर  नया  योजना मंत्री  are  प्रदेश  के  पिछडे  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  में  10  1974  के  भ्रतारांकित प्रश्न सं प्रश्न  सं  6316  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 मे ंयह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  are  प्रदेश  की  सरकार  द्वारा  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  की  गीतिका  तेज

 करने  के  झ्र भि प्राय  से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  दिया  गया  है

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  केन्द्र  का  विचार  क्या  विशेष  सहायता  देने  का  z?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  १  gat  फार्मूला  के  अन्तर्गत  पिछड़े

 के  त्वरित  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 card  प्रगति  में  बाधक  प्रधान  इन्टेरेस्ट्स  स्टाल  प्रोग्रेस  पी ०  एम  ०)

 शोषक  से  छपा  समाचार

 9563.  श्री  विनती  मिश्र  :  क्या  योजना  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  2  स्प्रे  1974  के  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचार-पत्रों में

 इंटेरेस्ट्स  स्टाल  प्रोग्रेस  :  पी०  शीर्षक  के  wea  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  श्रीकृष्ण  गया

 थ

 सरदी  तो  निहित  cara  प्रगति  में  किस  प्रकार  बाधा  डालते  कौर

 (  उन  निहित  स्वार्थों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :

 श्र  प्रधान  मंत्री  ने  झपने  उपर्युक्त  भाषण  में  प्रश्न  के  इस  भ्रंश  की  व्याख्या  नहीं  की

 et
 किन्तु  उनके  द्वारा  विभिन्न  श्रवसरों

 पर  स्वार्थਂ  शब्द  का  प्रयोग न  तो  किसी  सीमित  अ  में

 किया  गया  है  कौर  न  ये  किसी  वर्ग-विशेष  को  सम्बोधित  करते  ऐसे  स्वार्थी  तत्व  उत्पादन

 के  सित  विसरण  से  दराड़  करते  और  सासालिता  व्यवस्था  को  सग  करते  लिए  किसी  at Pratt  बतों

 श्रान्दोवन  आरम्भ  करके  तगत  में  प्रयोग  उत्पन्  कर  देते

 Development  of  North  Bihar

 9564.  Shri  Bibhuti  Mishra :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  North  Bihar  has  a
 population

 of  more  than  two  crores  and  no  industry
 nd has  b2en  set  up  there  since  Independence;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur  Rahman

 Ansari):  (a)  According  to  1971  Census,  total  population  of  the  six  districts  in  North  Bihar
 consisting  of  Champaran  (3.5  million),  Saran  (4.3  million),  Muzaffarpur  (4.8  million),
 Darbhaaga  (5.2  million),  Saharsa  (2.4  million)  and  Purnea  (3.9  million)  account  for  24.2
 million  persons.  But,  it  is  not  a  fact  that  no  industry  has  been  sct  up  there  since  independence.
 In  the  fizld  of  Small  Scale  Industries  itself  the  number  of  units  in  the  region  has  increased
 from  4,062  in  1971  to  7,612  in  1973  Distribution  of  these  units  are  as  follows

 1971  1973

 Champaran  879  1,549

 Saran  452  941

 Muzaffarpur  715  1,798

 Darbhanga  713  1,403

 Saharsa  537  729

 Purnea  766  1,192

 4,062  7,612

 ee

 In  1972,  an  industrial  licence  under  IDR  Act  was  issued  for  wheat  products  with  an
 annual  capacity  of  24,000  tonnes  in  Darbhanga  and  in  1973  another  licence  has  been  issued
 for  the  same  product  for  an  annual  capacity  of  30,000  tonnes

 (b)  It  is,  however,  true  that  the  progress  of  industrialisation  in  North  Bihar  has  not
 been  as  swift  as  in  South  Bihar.  This  has  been  primarily  due  to  the  agricultural  nature  of

 North  Bihar  where  primarily  agro-based  industrial  units  can  develop  whereas in  South
 Bihar  there  are  many  mineral  deposits  on  the  basis  of  which  many  kinds  of  industrial  units
 have  come  up.

 Planning  Commission’s  Control  over  Agriculture  Departments  in  States

 9565.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  all  the  schemes  prepared  by  the  Planning  Commission  in  regard  to  agri-
 cultural  production  from  First  to  Fourth  Five  Year  Plans  have  almost  failed  ;

 (b)  if  so.  whether  agriculture  is  a  State  subject

 (c)  whether  the  Planning  Commission  has  no  legal  jurisdiction  over  the  A
 Agriculture

 Departments
 of  various  States  in  the  matter  of  implementation  of  agricultural  schemes ;

 and

 (d)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  empower  the  Planning
 Commission  to  do  so  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  No,  Sir

 Since  the  First  Plan,  irrigation  nearly  doubled  to  42  million  hectares,  fertiliser  consump
 tion  in  terms  of  nutrients  increased  from  little  above  1  lakh  tonnes  to  about  28  lakh  tonnes,
 High-Yielding  Seed  Varieties  Programme  which  was  initiated  in  1965-66  achieved  an  area
 coverage  of  25  lakh  hectares.  All  these  production  programmes  raised  foodgrain  produc-
 tion  from  51  million  tonnes  to  110  million  tonnes,  sugarcane  in  terms  of  gur  from  57.0  lakh
 tonnes  to  134  lakh  tonnes,  oilseeds  from  52  lakh  tonnes  to  94  Jakh  tonnes,  cotton  from  29
 lakh  bales  to  65  lakh  bales  and  jute  from  33  lakh  bales  to  56  lakh  bales

 (b)  Yes  Sir
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 N)  L974  लिखित  उत्तर

 (c)  and  (d)  :  Though  the ल ; िमतालाइ  Commission  has  no  jurisdictions,  the  implementa-
 tion  of  agricultural  schemes  in  the  States  is  followed  up  by  Programme  Advisers  of  the  Plan-

 ning  Commission,  reviewed  during  the  Annual  Plans  and  some  schemes  are  evaluated  by
 Programme  Evaluation  Organisation.  The  Project  Appraisal  Division  and  the  Monitoring
 and  Evaluation  Organisation  have  been  set  up  in  the  Planning  Commission  to  improve  the
 implementation  process  in  the  Fifth  Plan

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  श्रायात  लाइसेंसों  के  लिये  श्रावित  ca

 मंत्री  यह 9566.  श्री  मघ  लिया  क्या  औद्योगिक  विकास  ह  कि  सला  यह  बताने  को  कया  करेंगे  कि

 उन उन  बिदेशी  कंपनियों  की  संख्या  एवं  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  9 a  लाख  रु०  अथवा  उससे

 afar  भाड़ा  बीमा  लागत  अल्प  के  सभो  प्रकार  को  वल् तम् रों  के  अपान  लाइसेंसों  को  समांग  के  जिए

 अ्रावेदन पत्र  दिये  हैं

 इनमें  से  प्रत्येक  कंपनी  द्वारा  मांगे  लाइसेंसों  एवं  भाड़ा  बोला  लागत  के  बारे

 )  श्र  उनके  मंत्रालय  द्वारा  एवं  भाड़ा  बीमा  लागत  के  बारे  क्या  सिफारिशें की  गई  हैं

 कौर

 इन  आवेदन  पत्तों  के  बारे  में  सिफारिश  करने  बार  A  मंत्रालय  ने  ओप्रा  कारण  बताय

 +  7

 ग्रोद्रोविह  fara  तरा  जिला  और  प्रोथोगिकों  मंत्रो  ato  )  :  से

 1973-74  की  अवधि  में  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  2  लाख  रु०  तथा  gaa  अधिक  के  मीटर  के  आयात  के

 लाइसेंस  के  बारे  में  दिये  गये  ग्रा वेदन  पत्तों  के  सम्बन्ध  में  जनकारी  एकत्रित  को  जा  रही  है  तथा  सभा

 पटल  पर  रख  जायगी  व्यापार  नियंत्रण  लाइसेंसिंग  प्रक्रिया  के  अनसार  उनके  निपटाये  जाने

 हेत  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  की  सिफारिशों  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  भी  विशिष्टता  औद्योगिक  विकास

 मंत्रालय  की  सिफ़ारिशों  पर  जानो  किए  गए  ग्रा यात  के  सभो  मामलों  के  बारे  में  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 औद्योगिक  उत्पादन

 9567.  श्री  मत  लिमये  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  प्रौद्योगिक  उत्पादनों  में  कमी  के  बारे

 में  27  फरवरी  1974  के  तारांकित  प्रश्न  स०  115  के  उत्तर  के  संबंध  में  az  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ag  1971  के  उत्पादन  के  मासिक  अ्रांकड़े  क्या  हैं  कौर  वह  1972  के  उत्पादन  के  मासिक  अ्राकड

 क्या  +? ke

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  fama  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्रों  सी ०  सुब्रह्मण्यम  )  एक  विवरण

 संलग्न है  ।
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 Aaswers  त  क  मरन  May  8.0  ci

 वर्ष  1971,  1972  कौर  जनवरी  से  1973  के  औद्योगिक  उत्पादन  का  सामान्य

 सूचकांक  |

 1960-100)
 ee  eee

 ऋण  महीना  1971  1972  1973

 स०

 वि  क  अक  tags  eee

 188  199  207

 178  196  191  8

 3  92  208  211

 ग्रीन  183  190  187  ि

 179  194  196

 182  196  8  192

 187  196  8  199

 8  83  198  204  प

 185  198  197,  ()"

 10  श्रीबर  182  197  191.  0

 11.  89  203

 12.  दिसम्बर  201  फि  211  7

 ee

 186.1  199.4

 वि  डड  ट  ne  es  पि

 )
 (+1.0)  (-+7.1)

 जनवरी-ग्रक्तबर  क  184.2  197.8  197.2

 a a  me  i  in  res  ee

 (0.6)
 6)  (+7.4)

 9568.  श्री  मध  लिमये  :  ar  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 > क्या  देश  में  सीमेंट  उद्योग  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  का  कोई  fasta  लिया  गया  द्रव

 > क्या  शभ्रतिरिक्त  क्षमता  का  अधिकांश  आवंटन  बड़े  व्यापार  हों  को  दिया  जा  रहा

 क्या  पूरे  अतिरिक्त  उत्पादन  को  निर्माताओं  को  नियंत्रित  asa  देने  के  पश्चात्‌  सरकार

 वितरण  के  लिए  wat  हाथ  में  लें

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?
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 &  1896
 ना

 प्रौद्योगिकी  विकास  तथा  विज्ञान  कौर
 ब्रोकर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम )  :

 से

 सीमेंट  उद्योग  की की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता
 197.  60

 मी०  टन  प्रतिवर्ष  है  कौर
 1973 में  उत्पादन

 लगभग  150.00  लाख  मा०  टन  हुमा था  ।  पांचवीं  योजना  प्रलेख  पांचवीं  योजना
 प्रत

 तक
 सीमेंट

 उत्पादन  का  लक्ष्य  250.00  लाख  मी ०  टन  रखा  गया है  जो  क्षमता  का  85  प्रतिशत  उपयोग  करने  पर

 290.00  लाख  मी ०  टन  क्षमता  के  अनुरूप  है  ।  मांग  को  परा  करने  की  दृष्टि  से  विभिनन

 पार्टियों  को  171.  10  लाख  मी०  टन  की  क्षमता  के  लिए  ग्र ति रिक्त  लाइसेंस/प्राणयपत्र  दिये  गये  हैं  जो

 निम्न  प्रकार  हैं

 सरकारी  क्षत्र  58.80  Nua  H1o  टन

 गर  सरकारों  क्षत्र  ह

 बड़े  घराने  81.  30  लाख  मी ०  टन

 are  गैर  सरकारी  पारियाँ  31.  00  लाख  मी ०  टन

 22.50  लाख  मी०  टन  को  क्षमता  के  लिए  क्षेत्र  में  29.70  लाख  ato

 बन  ar  गैर  सरकारी  क्षेत्र  जिनमें  बडे  घराने  शामिल  ed  में  92.80  लाख  Ao  श्रात्ेदन  प्रो

 पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 अभ्  fafanor7
 सीमेंट  के  मूल्य  कौर  वितरण  का  नियंत्रण  उद्योग  तवा  lala  )  अधिनियम  1951

 धीन  जारी  किये  गये  सीमेंट  नियंत्रण  ०५  1967  के  ग्रंतगंत  किया  जाता  mea की  शर्तों

 के  अनसार  उत्पादक  उत्पादन  लागत  पर  अ्राधारित  कारखाने  निकलने  समय  का  संधारण

 मलय  प्राप्त  करने  के  हकदार  हैं  ।

 सीमेंट  उपलब्ध  मात्ना  का  समान  रूप  से  वितरण  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  बनाई

 1973  स  जन  1974  की  ग्रन्थि  के  लिए  कोटे  निर्धारित  कर  दिये  गय  P |  इन  नोटों  में  किसी  राज्य

 विशेष में  निर्णय  निर्माण  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  को  जरूरतों  ale  बड़े  एवं  समझौते

 उद्योगों  आवश्यकतायें  जिन्हें  केन्द्रीय  चोटें  से  gat  परा  किया  जाता  है  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 राज्य  नोटों  का  आवंटन  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  को  कड़ाई  से  कार्यान्वित करते  हुए  किया  जाता  है  |

 इस  प्रकार  सीमेंट  की  वितरण  का  आयोजन  सरकार  द्वारा  किया  जाता  >

 ग्रामोफोन कंपनियों  हारा  ग्रामोफोन  रिकार्डों के  मूल्यों  सें  विधि

 9569  ore  मत  क्या  औद्योगिक  विकास  addy  करेंगे  कि बताने की  कृपा

 क्या  यह  सच  है है  कि  पिछलें  एक  ag  में  ग्रामोफोन रिकार्ड  कंपनियों  ने  ग्रामोफीन  रिकार्डों

 पी ०  ग्रा०  कीਂ  कीमतों  में  विधि  को

 (a)  कंपनियों  द्वारा  की  गई  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 स हक  ए

 मालय  वाल  कता

 द  वर्धन  के  लिए  कंपनियों  को  भारतीय  शास्त्रीय

 संगीत  रुप  है  द् नं भारतीय  एवं  के  WS  }  रिकार्डों  के  मलय  में  क्रम  करने  का  परामर्श  श्र

 यदि  नहीं  तो  ऐसा  न  fea  जाने  के  क्या  कारण
 नें ? ट
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 Written
 Answers

 Vaisakha  18,  1896  (Saka)
 ee  ee

 \  (x) प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  एम ०  gto  f  न  ्  art  जानकारी

 इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  सभा  4  टल  पर  रख  a  जायेगी

 ae  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  हो  जाने  पर  मामले  पर  विचार  किया  जा  सकेगा  |

 नाटकों  के  प्रिय  पर  मनोरंजन  कर  में  छट  के  बारे  में  सरकार  को  नीति

 9570.  at  मधु  लिमये  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  की  नीति  संघ  राज्य  क्षेत्र  ate  देश  के  अरन्य  भागों  में  थियेटर को  प्रोत्साहन
 ९१५

 की

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अभिनय  नामक  एक  ग्रूप  विजय  तेंडुलकर  द्वारा  लिखित

 घासीराम  कोतवालਂ  नामक  नाटक  मराठी  से  हिन्दी  में  का  दिल्‍ली  में  श्रीमती  कर  रहा

 क्या  सरकार  को  तथा  दिल्ली  प्रशासन  की  नीति  नाटकों  को  मनोरंजन  कर  से  मुक्त  करने  की

 ar

 यदि  at  तो  घासीराम  कोतवाल  नामक  नाटक  के  हिन्दी  संस्करण  को  इस  कर  से  मुक्त

 करने  के  क्या  कारण  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धरमवीर  जी  a

 जी

 ।  दिल्‍ली  प्रशासन  के  मामले मनोरंजन  कर  लगाना  तथा  उसकी  छूट  देना  राज्य  विषय

 में  थियेटिकल  wt  को  यह  छट  कतिपय  शर्तें  परी  करने  पर  प्रदान  की  जाती

 दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  के  क  क  ०  क  ०.  १  नामक

 ग्रुप  को  कोतवालਂ  का  अभिनय  करने  के  लिए  मनोरंजन  कर  से  छट  जब  भी  मांगो गई  दी

 गई  सिवाय  9 ay  3,  9  तथा  10  फरवरी  1974  को  जब  कोई  शो  नहीं

 डाकघरों  के  सहायक  अधीक्षकों  कौर  पोस्टमास्टर ों  के  वेतनों  का  निर्धारित  क्या  जाना

 9571.  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  संचार  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वेतन  आयोग  ने  वर्तमान  225-425  रु०  की  वेतनमान  के  स्थान  पर  डाकघरों  के

 अधीक्षकों  सहायक  पोस्टर मास्टरों  के  ऊंचे  सिलेक्शन  ग्रेडों  तथा  सब-पोस्टमास्टरों  लिए  तीन  पाक-

 पृथक  वेतनमानों की  सिफारिश  की  है

 यदि  तो  क्या  उन्हें  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  ale  यदि  तो  क्रियान्वित में

 विलम्ब के  क्या  कारण

 क्या  पूरे  भारत  में  डाकघरों  के  सहायक  अधीक्षकों  are  पोस्टमास्टर ों  में  तीसरे  वेतन  watt

 द्वारा  सिफारिश  किये  गये  वेतनमानों  के  अनसार  वेतन  निर्धारित  करने  में  wang  विलम्ब  के  कारण  असन्तोष

 पाया  जाता  हूँ
 ?
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 8  1974  लिखित  दत्त
 -

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sto शेर  :  जी  हां  सरकार ने  निम्नलिखित  संशोधित

 वेतनमान  अ्रधिसुचित  किए हैं
 एए

 संशोधन  से  qa  संशोधित  वेतनमान

 ees  Se.

 सहायक  अधीक्षक  लाए  रुपये  रुपये

 मुख्य  पोस्टमास्टर  रुपये

 नायब  मास्टर  335-425  रुपये J  रुपये

 और  :  चूंकि  तीसरे  आयोग  ने  एक  वेतनमान  की  जगह

 इसलिए  कर्मचारियों  को  इन  तीन  वेतनमानों  में  समायोजित  करने

 a
 नियुक्त  करने  की  प्रत्रिया  के  ब्यौरों  की  जांच  की  जा  रही  इस  मामले  पर  शीघ्र  निर्णय  करने  के

 संबंध  में  असियां  प्राप्त  हुई  हैं  oh  इस  मामले  में  शीघ्र  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 विदेशी  सहयोग  समझौतों  का  पुनर्विलोकन  श्योर  रायत्टी को  अदायगी का  साबित  किया  जाना

 9572.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता
 :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कतिपय  सहयोग  करारों  में  रायल्टी  दिये  जाने  की  wafer  ar  उल्लेख  नहीं

 यदि  तो  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  करारों  का  ब्यौरा  क्या  ak

 सरकार ऐसे  समझौतों  का  दुबारा  पुनर्विलोकन  करके  अदायगी  को  कम-से-कम

 अ्रबधि  तक  सीमित  करना  चाहती  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  fama  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  सी ०  सुब्रहमण्यम  )  :  स  :

 दिसम्बर  1968 में  विदेशी  विनियोजन  बोर्ड  इन्वेस्टमेंट  की  स्थापना  हो  जाने से  सहयोगी को

 भुगतान  की  जाने  वाली  रायल्टी  की  रकम  बिदेशी  सहयोग  के  सभी  विकृतियों  में  बताना  भ्रनिवायं  हो

 फिर  ऐसे  उपकरण  विद्यमान  हैं  जिनमें  1969  के  पूर्वे  प्रदान  दी  गयी  थीं  तथा  रायल्टी

 भुगतान  के  लिए  mafia  नहीं  बतायी  गयी  थी  ।  इसे  ध्यान  में  रखे  हुए  mise  कार्य  विभाग  द्वारा  रिज

 बके  am  इंडिया  को  1969  में  wae  जारी  किये  गये  थे  कि  इस  प्रकार  के  उन  सभी  मामलों

 की  समीक्षा  करें  जिनमें  करार  10  वर्ष  तक  चल  चुका  है  att  भुगतान  न  करें  साथ  ही  भारतीय

 पार्टियों  को  परामर्श  दें  कि  यदि  वे  चाहें  तो  करारों  की  अनाथ  जानो  रखने  के  लिए  सरकार  के  विचारो

 आवेदन दें  ।

 पम्फलेट  एवं  पुस्तकों  का  प्रकाशन

 9573.  शी  कार  ato  बड़े  :  क्या  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विभिन्‍न  सरकारी  विभाग  एवं  एजेंसियां  भारत  में  अखबारी  कागज  तथा  कागज  की

 भारी  कमी  के  समय  विभिन्‍न  पम्फलेट  एवं  पुस्तकें  प्रकाशित  करते  atk
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 ..............  लिए क्या  कार्यवाही  करना  चाहती है

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  अखबारी

 कागज  तथा  कागज  की  कमी  के  कारण  केवल  ऐसी  पुस्तकें  तथा  पम्फलेट  प्रकाशित  किये  जा

 रहे  हैं  जो  जनहित  में  आवश्यक  |

 राज्यों  में  सरकारी  कार्यो  में  प्रयोग  को  जाने  वालो  नाव

 574.  श्री  श्रार०  ना ०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कौन-कौन  से  राज्यों  में  सम्पूर्ण  कार्य  हिन्दी
 भाष  CH  हो  रहा

 कौन-कौन  से  राज्यों  में  सरकारी  कार्य  केवल  wast  में  हो  रहा  है

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 हिमाचल  मध्य  राजस्थान  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  ने  भारत  के  संविधान  के

 प्रतुच्छेद  345  के  उपबन्धों  के  wpa  सरकारी  कामकाज  के  लिए  हिन्दी  भाषा  को अपना लिया  है

 मेघालय  wk  नागालैण्ड  राज्यों  में  संविधान  के  345  के  उपबन्ध  के  अनुसार

 सरकारी  कामकाज  प्रंप्रेजी में  हो  रहा

 राजस्थान  में  उद्यमकर्ताश्रों  को  लाइसेंस  जानो  करना

 9575.  श्रीकिशन  मोदी  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  य  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  राजस्थान सरकार  ने  ऐसे  सभी  उद्यमकर्तान्रों की  जिनके  पास  राज्य में  प्रौद्योगिक

 कारखाने  खोले  जाने  के  प्रमाणपत्र  लाइप्रेंम  जारी  करने  के  लिए  केन्द्र  से  कहा  शर

 )  यदि  at,  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  fama  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  सो ०  सुब्रह्मण्यम )  शर

 ग्रा शय पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  करने  के  प्रश्न  पर  उद्यमी  द्वारा  झ्ाशयपत्न  शर्तों  का

 ्य  करने  तथा  उसकी  वैधता  की  अवधि  के  प्रारम्भ  में  विदेशी  सहयोग  पूंजीगत  साल  के

 ग्रायात  जहां  कहीं  भी  भ्रावश्यक  के  लिए  अपेक्षित  भ्रावेदन  पत्र  प्रस्तुत  कर  देने  के  पश्चात  ही  विचार

 किया  जाता  है  ।  औद्योगिक  स्वीकृति  की  प्रक्रिया  के  सप्रवाही  बनाये  जाने  के  साथ  ही  विलम्ब  दर  करने

 की  दृष्टि  से  ant  की  अंतिम  अर्थात  विदेशी  सहायता  a  पूंजीगत  माल  के  के  लिए  स्वीकृति

 प
 न

 मिल  जाने  पश्चात  श्राशयपत्न  शभ्रौद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  हो  जाता  है  ।

 राजस्थान  सरकार  से  संबंध  में  कोई  भी  विशिष्ट  निर्देश  नहीं  gat  ।  फिर  भी

 सरकार  परियोजना ग्र ों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  का  पता  लगाने  तथा  तेजी  से  स्वत  करने के
 zany  वे उच्चय  कके में आते  वाली  सामान्य  कठिनाइयों  |  निराकरण  का  GI9e  से  विभिन्‍न  आशय पत्र धारियों  द्वारा

 स  समय-समय की  गयी  प्रगति  की  शर  जहां  कहीं  भी  ऑझ्रावश्यक  होता  है  राज्य  सरकार  के  परामर्श

 समीक्षा करती  रही  है  ।

 fe)
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 कागज  के  उत्पादन  के  लिये  लाइसेंसों  का  जारी  लाना

 9576.  को  श्रीकिशन

 शो  Sto  डो०  देसाई

 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  प्रकार
 के  कागज  का  उत्पादन  करने  के  लिए  अनेक  फार्मों

 को  भ्रामक  पत्न  प्रिया  लाइसेंस  जारी  किये  ak

 यदि  तो  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 an सी  ««..

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०
 बो०  हा ं।

 कागज  का  उत्पादन  करने  के  लिए  जिन  फर्मों  को  आशय-पत्न  लाइसेंस  स्वीकृति  किये  गये

 हैं  उनके  नामों  को  बताने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo

 6951/74]

 दिल्लो में दो श्रन्य में  दो  अन्य  जेलों  को  स्थापना करना

 9577. at  शशि  भूषण  :  क्या  गृह  मंत्री  सेंट्रल  दिल्ली  में  संतोषजनक  स्थिति
 के  बारे  में  28  1  073 ब्य  ब्  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2454  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  इस  बीच  दिल्‍ली  में  दो  जेलों  की  स्थापना  करने  की  संभावनायें  का  पता  लगाया
 गया  कौर

 यदि  तो  उन्हें  कहां  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एफ०  एच०  मोहसिन  ):  तथा

 सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  में  तीन  अतिरिक्त  जिला  जेलों  का  निर्माण  करने  प्रस्ताव  है  feet

 विकास  प्राधिकरण  हैदरपुर  कौर  घोंडा  प्रत्येक  में  लगभग  100  एकड़  भूमि  उपलब्ध  करने  को  सहमत

 हो  तीसरी  उप  जेल  दक्षिण  दिल्‍ली  में  स्थापित  करने  का  विचार  है  जिसके  लिए  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  से  भूमि  प्राप्त  की  जानी

 हिन्दुस्तान लोवर  कंपनी  उत्पाद

 9578.  श्री  शशि  भूषण  :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  हिन्दुस्तान  लिवर  के  बारे  में  28

 1973  के  अतारांकित प्रशन  संख्या  2564  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 यदि  तो  उपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  करने  में  कितना  ate  समय  लगने  की  संभावना
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 (Saka)

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  पन्सारी  ):  कौर  (a)  विभिन्‍न

 सम्बद्ध  प्राधिकरणों  से  पूर्ण  अपेक्षित  सूचना  कभी  नहीं  मिली  है
 ।

 मामले  में  शीघ्रता  करने  की  कार्यवाही  की  गई  है  श्र  aren  है  fe  संबंधित  सूचना

 करीब  तीन  महीने  की  अवधि  में  इकट्ठी  हो  जायेगी  ।

 टेलीफोनों  के  कल-पुर्जे

 9579  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :

 mt  डी०  डी०  देसाई

 क्या  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  मंत्रालय  इस  वर्ष  टेलीफोनों  के  atk  अधिक  कल-पुर्जे  प्राप्त  कर  रहा

 क्या  इंडियन  टेलीफोन  बंगलौर  में  टेलीफोनों  के  कल  पुर्जों  के  उत्पादन  में  चौगुनी

 विधि  हुई  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag  ):  जी

 ae  जी  भारतीय  टेलीफोन  बंगलौर  में  फालतू  पुर्जों  के  उत्पादन

 में  लगभग  दुगुनी  वृद्धि  हुई

 फेन्सा  IT  ret  ater  के  लिये  अनुमति

 9580.  श्री  शशि  भूषण  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा

 विस्तार  कार्यवाहियों  के  बारे  में  5  1973  के  म्रतारांकित प्रश्न  प्र०  3452  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 जब  1964

 में
 फटा  area

 के  बनाने  के  लिए  अनुमति की

 आवश्यकता  थी  तब  ग्रेप  और  Her  सोडा  बनाने  के  लिए  ग्र नुम ति  क्यों  अपेक्षित  नहीं  थी  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ज़ियाउर  रहमान  श्रन्सारी  कोका  कोला  एक्सपोर्ट

 कारपोरेशन  के  अनुरोध  पर  कुछ  शर्तों  के  1964  में  उनके  विद्यमान  उद्योग  में  संतरा  फल  पेय

 बनाने  के  लिए  अनुमति  दी  गई  थी  ।  मामले  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  पर  यह  पता

 लगा  है  कि  हटा  ग्रेप  कौर  केन्या  सोडा  बनाने  के  लिए  कम्पनी  को  सरकार  से  विशिष्ट  प्रकार  की  नई

 लेना  आवश्यक नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  व्यावसायिक  शुल्क  का  भुगतान

 9581.  श्री  इलाही  सम्मति  क्या  औद्योगिक  विकास  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम

 के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  दीवानी  दावों  से  संबंधित  26  1972 के  म्रतारांकित  प्रशन  Ao  4150 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  की  क्रम  संख्या  1  से  «4  में  निर्दिष्ट  130  रु०  अथवा  200  रु०  के  मूल्य
 के

 घोषणात्मिक  दावों  को  लड़ने  के  लिए  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  द्वारा  10,060  रु०

 के  व्यावसायिक  शुल्क  का  किया  गया  भुगतान  उचित
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 .  क्या  उत्तर  की  क्रम  संख्या  5  में  निर्दिष्ट  दावों  के  लिए  इस  बीच  इस  निगम ने

 किसी  व्यावसायिक  शल्क  का  भुगतान  किया  2?

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है

 ~
 निगम  के  विरुद्ध  कमंचारियों  द्वारा  wea  दावे  दायर  किये  थ

 यदि  तो  उत्तर  में  निर्दिष्ट  दावों  के  संबंध  में  तथा  नये  दावों  के  संबंध  में  दी  गयी

 जानकारी  क्या  है
 ?

 ret  gray  {ost  ato औद्योगिक  विकास  तथा  fasta कौर  प्रौद्योगि ि  दे  सला  ६ "ख  सा ०  जहाँ
 |

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ate  (=)  जेसा  कि  संभा पटल पर  दिये  गये  विवरण  से  स्पष्ट है  26  1972  के

 पश्चात्‌  कर्मचारियों  द्वारा  निगम  के  विरुद्ध  दो  ate  दावे  दाखिल  किये  गये  हैं  ।  प्रिन्यालय में  रखा  गया

 देखिए  पंड्या  एज०

 Go  बंगाल  में  अखबारों  नाराज  का  कारखाना

 9582  at  रास  सहाय  पाण्डे  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प०  बंगाल  सरकार  a  विचार  राज्य  में  एक  भ्रखबारी  कागज  का  कारखाना  स्थापित

 करने  का

 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 प्रौद्योगिक
 विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउर  रहमान  अर

 पश्चिम  बंगाल  में  अखबारी  कागज  का  सयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  उद्योग  विकास

 निगम  से  एक  आ्रावेदन-पत्न प्राप्त  gat  है  ।  .  निरन्तर  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  के  बारे  में  भाई

 जी०  फोरेस्ट  a  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  मामले  में  अ्रंतिम  निर्णय  लिया  जा  सकेगा  |

 गुजरात  के  aa  ate  मुख्य  मंत्रियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच

 9583.  श्री  राम  सहाय  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  के  qa  मुख्य  मंत्री  ने  सरकार  से  उनके  तथा  उनके  सहयोगियों  के  विरुद्ध  लगाये

 गये  राजनीतिक  तथा  अन्य  at  की  सावंजनिक  जांच  करने  का  अनुरोध  किया  है

 यदि  वो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिये

 गृह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  fra  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  एसा  कोई

 r  2  ह  यस य
 अनुरोध

 न  तो
 गुजरात  सरकार  को  ही  प्राप्त  हुआ  है  रकार  को  ही ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 —

 के  मूल्यों  का  महीनेवार  निर्धारण

 9584.  श्री  रामसहाय  पांडे  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कुछ  निर्माताओं  ने  वस्तुओं  के  मूल्य  मासिक  ane  पर  निर्धारित करने  का

 निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  हमें  इसकी

 जानकारी नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 पृ०  क  में  संकट  ग्रस्त  उद्योगों  को  पुर्न जों वित  करना

 9585.  श्री  राम  सहाय  पांडे
 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प०  बंगाल  सरकार  से  राज्य  में  संकटग्रस्त  उद्योगों  को  पुनर्जीवित

 करने  के  लिए  बजट  व्यवस्था  में  कमी  करने  के  लिए  कहा  कौर

 यदि  तो  ऐसे  निदेश  देने  का  क्या  श्रीचित्य

 आद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम ):  ate  राज्य

 सरकार  द्वारा  1974-75  की  अवधि  में  संकट  ग्रस्त  कपड़ा  मिलों  के  लिए  प्रस्तावित  150  लाख

 रुपये  के  प्रावधान  में  से  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  कार्यक्रम  की  विस्तृत  रूप  से  जांच  होने  तक

 योजना  आयोग  ने  75  लख  रुपये  का  प्र स्थायी  योजना  प्रावधान  करने  Fi  सुझाव  दिया  art

 राज्य  सरकार  ने  वार्षिक  योजना  1974-75  में  बन्द  पड़े  संकट  ग्रस्त  प्रौद्योगिक  एककों

 एककों  के  को  पुनर्जीवित  करने  हेतु  400  लाख  रुपये  का  प्रावधान  करने  का  भी

 प्रस्ताव  किया  था  ।  योजना  आयोग  ने  सुझाव  दिया  कि  बन्द  पड़े  कौर  संकट  ग्रस्त  एककों  को  पुनर्जीवित

 करने  का  कार्यक्रम  चयनात्मक  कौर  सुनियोजित  होना  चाहिए  ।  wt  में  1974-75 के  लिए  184  लाख

 रुपये की  योजना  प्रावधान  करने  पर  सहायता  सहमत  हो  गये  ।

 डाक  तार  विभाग  में  दैनिक  दर  पर  नियुक्त  डाक्टर

 9586.  श्री  रामवतार  शास्त्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  डाक  तार  विभाग  में  -20  रु०  की  एक  मुश्त  दैनिक  दर  पर  डाक्टरों  की  नियुक्ति

 की  जाती

 क्या  20  रु०  को  यह  दैनिक  दर  कनिष्ठ  चिकित्सा  भ्र घि कारियों  के  तीसरे  वेतन  आयोग  से

 पहले  के  वेतनमानों  के  आधार  पर  निर्धारित  की  गई  ate

 क्या  कनिष्ठ  चिकित्सा  अ्रधिकारियों  के  वेतनमानों  में  परिवर्तन  किया  गया  है  ate  यदि  हां

 तो  क्या  सरकार  20  रु०  को  दैनिक  दर  पर  कार्य  करने  वाले  की  दर  में  कनिष्ठ  चिकित्सा

 भ्र धि कारियों  1  1973  से  दिये  गये  वेतनमानों  के  mara  में  द्धि  करना  चाहती  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  sito  शेर  जी  हां  ।

 जी

 जी  att  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा
 नै  |

 पांडे  इन्डस्ट्री  कलकत्ता के  प्रबन्ध का  अपने  नियंत्रण  में  लिया  जाना

 9587.  श्री  रामवतार  शास्त्रों  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे  किः

 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता  में  1...  पांडे  इन्डस्ट्री  बिजली  के  पंखों  के  नामक  एक

 फर्म  के  प्रबन्ध  की  उसकी  आर्थिक  स्थिति  के  कारण  aga  नियन्त्रण  में  ले  लिया

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  इसका  ak  विकास  करने  के  लिये  लगभग  90  लाख ८०  की

 ौर पर्याप्त  धनराशि  की  मंजूरी  दी

 यदि  तो  विकास  की  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिक  मंत्रो  ato  :  नहीं  ।

 कौर  नहीं  |  किन्तु  इण्डस्ट्रियल  रीकान्स्ट्रकश्न  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  fro  कलकत्ता  ने

 इस  कंपनी  के  पुननिर्माण के  लिए  कुल  34.  96  लाख  रु०  के  ऋण  स्वीकार किए  हैं

 चौथा  योजना  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन

 9588.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  श्रौद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चोथी  योजना  के  दौरान  श्रौद्योगिक  उत्पादन  की  वृद्धि
 दर

 कम  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिको  मंत्री  सो ०  सुब्रह्मण्यम

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 योजना  आयोग  ने  प्रांत  प्रकाशन  feet  फाइव ईयर  1974-79" में  यह  उल्लेख  किया

 है  कि  उद्योग  ate  खनिज  क्षेत्र  का  कार्य  निष्पादन  चौथी  योजनावधि  में  औद्योगिक  उत्पादन  की  प्राक् कल्पित

 10%  की  विकास  दर  से  उल्लेखनीय  रूप  से  निम्न  रहा  है  ।

 औद्योगिक  उत्पादन  की  1969-70  में  7.4  1970-71  में  3.0  प्र०  Mo,  1971-

 72  में  3.3  प्र०  शक  तथा  1972-73  में 5.  3  प्र०  रही  है  ।  1973-74  के  पहलें  सात  महीनों

 )  के  प्रारम्भिक  से  इस  अवधि  में  उत्पादन  दर
 (a

 /
 है  0.9  प्र०  श०  पर  स्थिर

 रहने  का  पता
 चलता  पहले  चार

 वर्षों  1969-70  से  1972-73  TH)  साधारण  गणितीय

 औसत  के  आधार  पर  वार्षिक  उत्पादन  दर  4  75%  ठहरती  है  |
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 जेसा  कि  योजना  प्रकाशन  में  उल्लेख  किया  है  जिस  कारणों कारणों कारणों  से  औद्योगिक  उत्पादन

 जनक  रहा  है  बे  निम्नलिखित है

 THe ]  उद्योग  में  पर्याप्त  क्षम  को  कारण  उत्पादन  eal,

 ?
 दूसरी  तरफ  इस्पात  ग्रोवर  vas  जैसे  कुछ  महत्वपूर्ण  उद्योगों  में  विभिन्न  एककों  की  संचालन

 सम्बन्धी  कठिनाइयां  रख  रखाव  की  अथवा  डिजाइन  सम्बन्धी  कमियों  के  कारण  उत्पादन

 अ्रधिप्ठापित क्षमता  से  पर्याप्त  कम  रहा

 चीनी  wrt  कपड़ा  जैसे  कृषि  उद्योगों  में  योजनावधि  में  उत्पादन  में  सम्बन्धित  कृषि  फसलों  के

 अनुसार  कुछ  अस्थिरता  की  प्रकृति  परिलक्षित  हुई

 निवेश  में  अपर्याप्त  के  कारण  औद्योगिक  मशीनों  की  मांग  बट  गई  ate  इसके

 स्वरूप  पूंजीगत  वस्तुयें  का  उत्पादन  करने  वाल  उद्योगों  SM  ह क  स्तर  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा

 इस्पात  ale  wale  aga  at  कमी  के  कारण  अन्य  इंजीनियरी  उद्योगो ंके  उत्पादन में  गिरावट

 है  ;

 6  बिजली  की  व्यापक  कमी  के  कारण  भी  देश  के  विभिन्न  भागों  के  औद्योगिक  एककों  के  उत्पादन

 में  काफी  हद  तक  कमी  कराई  है

 कोयले की  कमी  यातायात  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  भी  विद्यमान  क्षमता  का  कम  उपयोग

 हो  सका है  ;  कौर

 $  सन्तोषजनक  औद्योगिक  सम्बन्ध  के  कारण  भी  कुछ  उद्योगों  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा

 कैल्सियम  कार्बोनेट  का  उत्पादन

 9589.  श्री  जी०  mo  कृष्णन  :  क्या  श्रौद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  दो  वर्ष  में  बिजली  की  कटौती  के  कारण  कैल्शियम  कार्बोनेट  ak  इलेक्ट्रोनाइटिक

 मैंगनीज डाई  श्रोक्साइड  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  ak

 यदि  तो  कितनी  कौर  सरकार  ने  इस  यारे  में  क्या  कायें वाही  की  है
 ?

 विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिवार  स्थान  प्रन्सारी ) ह न
 :  इस  समय  चार

 में  लगे  वर्ष  1971,  1972  तथा  1973  की  अवधि में उनमें में  उनमें

 हुमा  कुल  उत्पादन  इस न्  र  है

 1971  13,827 मी  ०  टन

 197°  15,121  प  1.0

 1973  14,461  ्  (8

 इन  एककों  में  से  एक  एकक  पर  जो  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  1973  की  अवधि  में  बिजली

 की  कटौती  के  कारण  प्रतिकूल  प्रभाव  पडा  था  |
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 लिखित
 उतर

 जहां  तक
 इलेक्ट्रा लि टिक  मैंगनीज़  डाइऑक्साइड  का  सम्बन्ध

 केवल  एक  ही  एकक  इस  का
 निर्माण

 कर  रहा  है  ।  उसमें  1971  में  उत्पादन  प्रारम्भ  था
 ।

 विगत
 3

 वर्षों  में  हुमा  उत्पादन  नीचे

 दिया गया  है

 1971  (  जुलाई  1971  से
 374-445  मी  ०  टन

 ह  ”
 1972  1600

 1973
 ”  1.0

 1479

 फर्म  ने  बिजली  में  कटौती  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  नहीं  बतायी  है  ।  जान  पड़ता  है  कि  1973

 में  स्टाक  जमा  हो  जाना  एक  कारण  रहा  है  जिससे  भ्रपेक्षाकृत  कम  उत्पादन  हुमा  था  ।

 afer  उत्पादन  में  कई  बातों  का  wax  पड़ता  अतएव  केवल  बिजली  की  कटौती  के

 कारण  उत्पादन  में  हुई  हानि  के  परिणाम  का  ठीक-ठीक  पता  लगा  सकना  संभव  नहीं  है  बिजली  पैदा  करने

 में  वृद्धि  करने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  सभी  विद्यमान  एककों  में  अधिकतम  बिजली  पैदा  करना  ;

 (2)  जहां  अतिरिक्त  feat  शक्ति  विद्यमान  है  वहां  से  पड़ौस  के  क्षेत्रों  में  बिजली  का

 प्रदान  करना

 (3)  जो  एकक  निर्माण  की  उन्नत  weer  में  हैं  उन्हें  चालू  करने  की  गति  तेज  करना  ;

 (4)  प्राथमिकता  के  झ्राघार  पर  जनवरी  एककों  के  लिये  कोयले  तथा  आवश्यक  अतिरिक्त  पुर्जों

 के  संभरण  की  व्यवस्था करना  |

 Ex.  U.P.  Haryana  Boundary  Dispute

 9590.  Shri  Chandra  Shailani  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2870  on  13th  March,  1974  regarding  U.P.-
 Haryana  boundary  dispute  and  state  whether  the  officials  of  U.P.  and  Haryana  have  held
 talks  to  settle  the  boundary  dispute  between  the  two  States  and  if  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :  The  re-

 presentatives  of  the  Government  of  U.P.  and  Haryana  have  met  several  times  in  the  past  to
 resolve  this  dispute  but  could  not  reach  any  settlement.  Recently  communications  have
 been  received  from  both  the  State  Governments  indicating  that  the  two  Chief  Ministers
 have  agreed  to  refer  the  matter  to  arbitration.  The  Government  of  Haryana  have  intimated
 that  the  talks  are  in  progress  for  determining  the  scope  and  terms  of  reference  of  arbitration.
 Further  developments  are  awaited.

 Medical  Facility  to  P&T  Employees

 9591.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  provide  medical  facility  only  to  those  P&T  employees  who
 are  in  receipt  of  a  pay  of  more  than  Rs.  500  p.m.;  and

 (b)  | ह  so,  the  reisons  for  not  allowing  medical  facilities to  the  employees  drawing
 a  pay  of  Rs.  500  or  less  p.m.  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  सन सनन्यसमसण (/एाधाधधांट8पं0ा5  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  No
 Sir,  Under  the  Central  Services  (Medical  Attendance)  Rules  the  benefit  of  the  medical

 ल facility  is  enjoyed  by  all  categories  of  Regular  Central  Gove’ri  iment nt  employees  irrespective
 of  consideration  of  their  pay  limit.

 (b)  Does  not  arise.

 Telex  Centre  at  Bombay

 9592.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleas-
 ed  to  state  :

 ity
 (a)  whether  the  capac  |  है  ैं  of  Bombay  Telex  Centre  had  been  increased  in  1969  from

 200  lines  to  500  lines;

 (b)  whether  this  expansion  is  likely  to  cause  a  loss  of  about  Rs.  14.12  lakhs;  and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  No,  Sir
 The  capacity  of  Bombay  Telex  Centre  had  been  increased  from  200  lines  to  500  lines  in
 September,  1966.

 (b)  &  (c)  No,  Sir.  The  expansion  will  not  cause  a  loss.  In  fact,  the  exchange  capa-
 city  has  had  to  be  increased  even  beyond  500  lines.  There  was  some  delay  in  the  provision
 of  telex  connections  to  the  full  capacity  immediately  after  the  expansion.  The  audit  had
 worked  out  a  national  loss  of  Rs.  14.12  lakhs  due  to  delay  in  provision  of  the  connections
 This  was  examined  by  the  PAC  and  they  that  such  lapses  would  be  avoided  in
 future  by  advance  planning  and  coordinated  action  to  ensure  that  cables,  dialling  units
 etc.  are  available  in  Suitable  instructions  have  been  issued  to  all  concerned  to  avoid
 such  situations.

 Arrears  of  Telephone  Bills

 9593.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will
 the  Minister  of  Communications  be  pleased

 to  state

 (a)  whet  h ह swe हा  a  12102  number  o 1AL  |... अ  अ  ६141  84  f  telephone  bil  189  Dave  IVMaAlMIOU  Ulipa
 Ic  have  remained  unna  id  during  1973-74;

 an

 (b)  if  so,  the  amount  of  telephone  bills  outstanding,  Circle-wise  and  the  reasons
 therefor  ?

 cations  (Prof. CATIONS  १६  ॥  Ube  Ot Sher | The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communi  Singh)  :  (a)  The

 position  is  indicated  below

 (1)  Amount  of  bills  issued  during  1973-74  up  to  January  1974  Rs.  151.56  crores.

 (2)  Out  of  the  above,  bills  outstanding  for  more  than  3  months

 (i.e.  arrears)  as  on  31-1-74  Rs.  2.38  crores.

 b)  As  tate Laue  7M  ent  showing  the  Cirle-wise  position  is  enclosed.  Since  the  bulk  of  the
 me  arrears  are  inevitable  . revenue  is  billed  after  the  service  is  rendered,
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 Circle-wise  arrears  (Three  months  old  outstandings)  as  on  3151  January,  1974  in
 respect  of  bills  issued  during  1973-74  up  to  3151  Oct.,  1973.

 Name  of  Circles/Telephone  Districts  Arrears

 कला

 (Amount  in  lakhs  of

 Rs.

 Calcutta  Telephones  10.65

 Dethi  ्  40.47

 Bombay  शक  22.48

 Madras  जज  9.20

 Hyderabad  शर्क  1.19

 Bangalore  न  0.99

 Ahmedabad  ”  0.87

 Poona  0.39

 Kanpur  ऋक  1.48

 1.35 Nagpur  4.0

 Patna  >>  3.19

 Jaipur  क  1.90

 Coimbatore  कक  0.45

 Lucknow  ज  1.80

 Andhra  Circle  1.64

 N.E.  जक  35.86

 Bihar  जर्श  10.02

 M.P.  18.43

 Maharashtra  Circle  4.54

 Gujarat  1.41

 J&K  1.0  16.76

 Kerala  ह  2.56

 Tamilnadu  1.39 क

 Karnataka  शक  1.12

 Orissa  10.13

 Punjab  क  5.89

 क  1.98 Rajasthan

 U.P.  4.0  13.24

 West  Bengal  17.10

 238.48  (Rs.  2.38

 कह
 Crores)

 Take  over  of  Kharagoda  Potassium  Plant  by  Central  Salt  and  Marine  Chemicals
 Research  Institute,  Bhavnagar

 9594.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Central  Salt  and  Marine  Chemicals  Research  Institute,  Bhavnagar  has
 taken  over  the  Kharagoda  Potassium  Plant;  an
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 therefrom  ?
 (b)  ifs so,  the  time  by  which  the  work  will  be  completed  and  the  benefits  to  be  accrued

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  Subrama-

 niam) :  (a)  The  Hindustan  Salts  Ltd.,  Jaipur  have  agreed  with  Scientist-in-charge,  Central
 Salt  and  Marine  Chemicals  Research  Institute  (CS&MCRI),  Bhavnagar  that  the  Potassium
 Plant  may  be  shifted  to  CS&MCRI  owing  to  inadequate  laboratory  facilities  at  Khara-
 goda.

 (b)  A  techno-economic  feasibility  Report  has  been  forwarded  by  the  Central  Salt
 &  Marine  Chemicals  Research  Institute  (CS&MCRI)  to  Hindustan  Salt  Limited  (HSL)
 for  their  consideration.

 Prices  of  Bidis  and  Cigarettes

 9595.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya

 Shri  Lalji  Bhai

 Will  the  Minister  of  Industrial  Developmen  nd  Science  and  Technology  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  prices  of  bidis  and  cigarettes  were  increased  by  Government  considerably
 during  the  last  three  years;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  conducted  any  survey  in  regard  to  increase  in
 the  number  of  smokers:  and

 (c)  the  measures  being  taken  to  arrest  the  prices
 ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Devel  ent  (Shri  Ziaru  Rahman

 Ansari)  :  (a)  Since  there is  no  control  on  prices  of  Bidies  &  Cigarettes,  the  question  does  not
 ar  ise.

 (0)  The  information  is  not  readily  available

 (c)  Does  not  arise  in  view  of  (a)

 पश्चिम  बंगाल में  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलें

 9596,  श्री  एस०  एन०  fag  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 74-75  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  की  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  के  लिये  क्या  व्यवस्था

 की  गई  है  ;

 राज्य  की  संकटग्रस्त  तथा  बंद  पड़ी  मिलों  के  संबंध  में  योजना  आयोग  के  सुझावों  की

 रेखा क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  ato  :  ax

 राज्य  सरकार  द्वारा  राज्य  की  14  कपड़ा  मिलों  जिनका  प्रबंध  सरकार  द्वारा  ७  हाथ  में  ले  लिया  गया

 के  लिए  1974-75  की  अवधि  के  लिए  150  लाख  रु०  के  प्रस्तावित  प्रावधान  के  मुकाबिले  आयोग

 द्वारा  75  लाख  रु०  का  एक  योजना  प्रावधान  करने  का  सुझाव  दिया  गयां  था  ।  पश्चिम

 की  संकटग्रस्त  अर  बंद  कपड़ा  मिलों  की  समस्याशभ्रों  की  संवीक्षा  देश  भर  में  संकटग्रस्त  कपडा

 मिलों  को  पुनर्जीवित  करने  ak  उन्हें  पुनर्स्थापित  करने  के  संबंध  में  चालू  नीति  के  संदर्भ  में  की  जानी

 चाहिए  ।  सरकारी  प्रबंध  के  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  कोरम  को  पांचवीं  योजना

 |
 t

 कार्यक्रम  में  अपेक्षित  प्राथमिकता  प्रदान  की  गई  है
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 9597,  श्री  एस०  QAo  fag  देव  क्या  गृह  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  के  पुरुलिया  जिले  में  aa  तक  किस  किस  व्यक्ति  को  राजनैतिक  पेशन  दी

 गई  है  ;

 इम  जिले  के  कितने  आवेदन  पत्न  अनिर्णीत पड़  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच ०  तथा  पुरुलिया  पश्चिम

 बंगाल  के  व्यक्तियों से  प्राप्त  546  झ्रावेदनपत्नों में  से  322  पेंशन  के  लिए  स्वीकृत  किये  गये  63

 कृत  किये  गये  हैं
 161

 मामलों  में  आवेदकों  द्वारा  दी  गई  सूचना  अधूरी  हैं  ।  मामले  राज्य ०
 सरकारों  को  भेजे  जो  यदि  झ्रावश्यक  तो  जिला  /  राज्य  मंत्रणा  समितियों  से  सलाह कर  सकती

 हैं  ।  इन  सभी  व्यक्तियों  के  नाम  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 लखनऊ  में  बमों  तथा  खेलों  को  बरा सद गो

 9598,  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  महादोपक fag  शाक्य  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लखनऊ  में  5  1974  को  बड़ी  मात्रा  में  बम  तथा  ल्  बरामद  किये  गये  थे  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  इस  बम  घोटाले  की  सुचना  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ;  प्र

 (4)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गिरफतारियां  की  गई

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )
 :  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सुचना

 के  अनुसार  लखनऊ  में  बाजार  खाला  में  5-4-1974  को  श्री  राम  wae  के  पास  से  25  बम  तथा  39

 खाली  शैल  बरामद  किये  गये  थे  जिससे  पूछताछ  करने  पर  पुलिस  ने  ऐरा  बाग  में  जमुना  झील  से  6-4-74

 को  6  श्र  बम  (2  भरे  तथा  4  बरामद  किए  ।

 जी  हां  स्थानीय  पुलिस  मामले  की  जांच  कर  रही

 जैसा  उपरोक्त  मैं  बताया  गया  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 राम  श्रेवता  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 डाक-प्रक्रिया  का  पुनरीक्षण

 9599.  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 क्या  संचार  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  डाक  सेवायें  अधिक  खराब  होती  जा  रही
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 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  डाक  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  डाक  प्रक्रियाओं  का

 पुनरीक्षण  करने  के  लिए  एक  विशेष  यूनिट  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रहा

 क्या  डाक  व  तार  सवालों  के  अध्यक्षों  का  एक  सम्मेलन  नई  दिल्‍ली  में  1974

 के  प्रथम  सप्ताह  में  प्रायोजित  किया  गया

 यदि
 तो

 क्या  उक्त
 सम्मेलन

 में
 डाक-प्रक्रियातनों

 में  सुधार  के  लिए  कुछ  सुझाव  दियें  गए
 थ े?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  कौर  डाक  सेवादारों  का

 पूर्वक  काम  करना  बहुत  कुछ  एयर  लाइनों  सड़क  परिवहन  के  चालू  रहने  पर  निर्भर  करता

 पिछले  वर्ष  के  दौरान  या  इसके  खास-पास  रेल  ah  हवाई  सेवाएं  समय-समय  पर  अस्तव्यस्त  होती  रही

 जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  डाक  वस्तुओं  के  प्रेषण  ak  वितरण  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  ।  सेवा  में  सुधार

 लाने  के  लिए  विभाग  में  डाक  संबंधी  प्रक्रियायें  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।  हाल  ही  में  जो

 कुछ  कदम  उठाए  गए  हैं  उन  में  है--डाक  का  ज्यादा  तेजी  से  निपटारा  करने  के  लिए  मातहत  यूनिटों

 को  ज्यादा  अधिकार  कुछ  डाक  प्रक्रि याप् नों  का  सरलीकरण  करना  कौर  जनता  को  ज्यादा  कुशल

 सेवा  प्रदान  करने  के  लिये  अनावश्यक  फार्मों  में  संशोधन  करना  कौर  उन्हें  समाप्त  करना  ।

 सम्मेलन  में  दिए  गए  सुझाव  सामान्य  प्रकार  के  थे
 ।

 में  लाने  के  लिये  किसी

 विशेष  यूनिट  का  गठन  करने  के  सम्बन्ध  में  सम्मेलन  में  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  गया  था  ।

 नौसैनिक  जहाजों  को  चलाने  के  लिये
 आणविक  शीत  का  प्रयोग

 9600.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नौसैनिक  जहाजों  को  चलाने  में  इस्तेमाल के  लिये  आणविक  शक्ति  का  विकास  करने  का

 कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  कया  तेल  के  टैंकरों  तथा  व्यापारिक  जहाजों  को  चलाने
 के

 लिये  भी  परमाणु

 शक्ति का  उपयोग  किया  जायेगा

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जायेगा
 ?

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  इलेविट्रनिवस  मंत्री  तथा  भ्रत्तरिक्ष  मंत्रो  इंदिरा

 हां  ।  नौसैनिक  जहाजों  को  चलाने  में  परमाणु  बिजली  का  प्रयोग  करने  की  सम्भावनाओं  का

 अध्ययन  कुछ  समय  से  किया  जा  रहा  है  तथा  नौसेना  के  साथ  मिलकर  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की

 गई  वह  रिपोर्ट  रक्षा  मंत्रालय  के  विचाराधीन

 तथा  तेल  के  टैंकरों  तथा  व्यापारिक  किस्म  के  नौसेना  के  व्यापारिक  जहाजों  को  चलान

 में  परमाणु  बिजली  का  प्रयोग  करने
 के

 बारे  में अरब
 तक  प्रयत्न  इसलिए  नहीं  किया  गया  है  कि

 स  काम  पर  काफी  खर्च  करायेगा  |
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 ऊर्जा  संकट  हल  करना

 9601.  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार भारत  में  ऊर्जा  संकट  दूर  करने  के  लिये  कुछ  उपायों  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  कौर

 इस  बारे  में  कोई  विदेशी  सहायता  मांगी  गई

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सोहन

 >
 भारत  में  ऊर्जा  संकट  से  निपटने  के  लियें  उठाये  जाने  वालें  कतिपय  कदम  इस  प्रकार

 उपलब्ध  बिजली  उत्पादन  saan  से  उत्पादन  बिजली  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन

 में  शीघ्रता  कोयले  का  उत्पादन  ईंधन  तेल  के  स्थान  पर  कोयले  या  बिजली  का  उपयोग

 परिवहन  गाड़ियों  में  पैट्रोल  के  wakes  उत्पादन  में  कमी  करना  कौर  तेल  की  खोज  में  वृद्धि
 करना  ।  है

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 कोलगेट  पाल मो लिय  प्राइवेट  लिमिटेड  का  विस्तार

 9602.  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  कोलमेट  पालमोलिव  प्राइवेट

 लिमिटेड  में  उत्पादन  के  बारे  में  6  1974 के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  2131  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1965  श्र  वर्ष  1973  में  कंपनी  की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  श्र  स्थापित  क्षमता

 कितनी

 वर्ष  1965  के  दौरान  वास्तविक  उत्पादन  क्या

 यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कंपनी  ने  बिना  किसी  श्रीमती  के  1965  भ्र  1973

 के  बीच  aoa  स्थापित  क्षमता  का  काफी  विस्तार  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य क्या  शर

 अनधिकृत  विस्तार  के  कारण  कंपनी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  रहमान  कौर  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 प्रियाल  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 और  मैं ०  कोलगेट  पालमोलिव  sto  fo  को  टूथपेस्ट  बनाने  में  पर्याप्त

 विस्तार  करने  हेतु  एक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  झ्रावेदन  पत्र  के  सन्दर्भ  में  सरकार  द्वारा  1966

 111



 Written  Answers  Vaisakha  18,  1896  (Saka)
 ण

 में  यह  सूचित  किया  गया  था  कि  उपर्युक्त  वस्तु  के  सम्बन्ध  में  यदि  अतिरिक्त  पूंजीगत  उपकरण  अधिष्ठापित

 नहीं  किए  जाते  हैं  प्रिया  कच्चे  माल  का  आयात  करने  हेतु  विदेशी  मुद्रा  का  waded  नहीं  जाता

 है  तो  15.50  लाख  के  जी  1550 मी  ०  )  की  ऊँची  क्षमता  को  तीन  पाली  के  श्राघार  पर

 मान्यता  देने  में  सरकार  को  कोई  रापती  नहीं  है  ।  उस  समय  saa  नीति  के  ष्  फर्म  को  पर्याप्त

 विस्तार  का  औद्योगिक  लाइसेंस  लेना  जरूरी  नहीं  था  ।  कम्पनी  ने  बनाने  में  अपनी  स्वीकृत  क्षमता

 से  अघिक  निर्माण किया  है  ।

 इस  विषय  में  जांच  हो  रही

 लाइसेंसों  के  लिये  बड़े  औद्योगिक  हों  से  प्राप्त  आवेदन  पत्र

 9603  at  ज्योतिर्मय बसु

 शो  देवेन्द्र सिह  गरचा

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  शीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बड़े  प्रौद्योगिक  बड़ी  स्वतंत्र  कंपनी  तथा  विदेशी  नियंत्रण

 वाली  कपनी  से  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिये  प्राप्त  area  vat  का  विवरण  क्या  है

 इसी  प्रविधि  के  दौरान  प्रत्येक  को  दिए  गये  लाइसेंसों  का  विवरण  क्या  है

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  भ्रावेदन  से  प्राप्त  एकाधिकार  निर्वन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया

 mam  को  भेजे  गए  शभ्रौद्योगिक  लाइसेसों  के  लिए  आवेदन  पत्तों  का  विवरण  क्या  ak

 उक्त  अवधि  के  दौरान  एकाधिकार  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  हारा  प्रत्येक  ग्रा वे दक

 से  निपटाए  गए  आवेदन  val  का  विवरण  क्या

 श्रीयोगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउर  रहमान  कौर  जारी

 किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  ७  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  रिपोर्ट  1969 में  वर्गीकृत  बीस

 बड़े  गृहों  द्वारा  नियंत्रित  अथवा  उनसे  संबंधित  फर्मों  ate  कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  तैयार  की  गई  सूचियों

 के  अनुसार  दिदेशी  कम्पनियों  को  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  कम्पनियों  की  शाखाओं  जैसी  श्रेणियों

 कें  हर  रखे  जाते  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  श्रेणियों  को  दिये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  को  निम्न

 तालिका में  दिया  है
 सन

 श्रेणी  197  1972  1973

 क  ह

 1.  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  1969

 में  वर्गीकृत  20  बड़े  हों  द्वारा  नियंत्रित  अथवा  उनसे

 faa  फर्मे  कम्पनी थ  विभाग  द्वारा  तैयार

 अलि के  थि  114  61  48

 2.  विदेशी  कम्पनियों  की  भारतीय  सहायक  कम्पनियां  wait  50

 प्रतिशत से  शरीक  विदशी  शेयर  ate  विदेशी

 कम्पनियों  की  शाखायें  65  22  21

 प्राप्ति  की  स्थिति  पर  उपर्युक्त  श्रेणियों  के  अनुसार  आवेदनों  को  वर्गीकृत  नहीं  जाता
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 1974
 Sc  we  कह

 atc  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  1969  की  धारा

 21  22  के  भ्रमित  आयोग  को  वर्षवार  संदर्भ  के  लिए  बजे  गये  ग्रा वेदन ों  की  संख्या  पौर  आयोग

 द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  नीचे  दी  गई  है

 1971  1972  1973  1974  योग  टिप्पणी

 (9-4-74

 तक )

 संदर्भ के  लिए  बजे  गये  आवेदन  20  10

 पेश  की  गई  रिपोर्ट  23  बारे  में  संदर्भ  को  वापस

 कर  लिया  गया  ।  बंद

 कुर  दिया
 ।

 वर्ष  1973

 के  अन्त  तक  आयोग के

 पास  5  मामले

 ग्रा योग
 ~

 कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  दी  गई  जानकारी  अनवार
 ्

 की  ऐसी  20

 पर  सरकार  ने  ०७  जारी  कर  दिये  उनके  बारे  में  सरकार  के  आदेशों  की  प्रति  सहित  सभा  पटल  पर

 रखे  गये  थे  ।  तीन  रिपोर्टे  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 मणिपुर  में  विकास  कार्यों  के  लिये  धनराशि का  नियतन

 9604.  को  ज्योतिर्मय  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केद्रीय  सरकार  ने  चौथी  dora  में  मणिपुर  में  इम्फाल  के  नगरीय  क्षेत्रों में

 कार्यों के  लिए  34.5  लाख  रुपये  की  राशि  नियत  की  थी  ;

 यदि  तो  क्या  नियत  राशि  चौथी  योजना  अवधि  में  उपलब्ध  नहीं  करायी  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन
 और  मनीपुर  राज्य  की  चौथी

 योजना  में  इम्फाल  के  नगरीय  क्षेत्रों  के  विकास  कार्यों  के  लिए  34.5  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी

 जबकि  राज्य  सरकार  ने  सम्भावित  खर्च  की  राशि  35  लाख  रुपये  बतायी

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 alo  एस०  Uho  बेस  जालन्धर  टेस्ट  के  कार्यकारी  चिकित्सा  अधिकारियों के  face

 आरोप

 9605.  श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :

 व्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  बी०  एस०  एफ०  बेस  हास्पिटल  जालंधर  के  कार्यकारी  चिकित्सा  अघिकारी  बड़े

 पैमाने  पर  सरकारी  झ्रौषधियों  /सम्पत्ति/मोटर  गाड़ियों  भूमि  तथा  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  कराने  का
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 Written  Answers
 नटा

 May  8,
 1974

 गृह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  श्र  चिकित्सा

 जो  सीमा  सुरक्षा  बल के  बेस  जालन्धर  छावनी में  प्रभारी  अधिकारी  के  विरुद्ध  सरकारी  श्रीवास

 के  किराये
 का

 भुगतान
 न

 औषधि  तथा  अस्पताल  की  का  दुरुपयोग  भ्रम्बुलैन्स  वाहन

 का  दुरुपयोग  करने  ae  के  सम्बन्ध  में  कुछ  गुमनाम  शिकायतें प्राप्त  हुई  हैं  ।  इन  शिकायतों की  जांच

 हो  रही

 आकाशवाणी में  कर्मचारियों  की  wert

 9606.
 श्री  ज्योतिमंय  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  आकाशवाणी  में  कर्मचारियों  के  लिये  स्टाफ  इन्सपैक्टर  यूनिट  के  सिद्धान्तों  को  कार्ड शप

 देने  के  पश्चात्‌  वहां  प्रशासनात्मक  कर्मचारियों  की  भारी  संख्या  में  छंटनी  की  गई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  atk  छटनी  किये  गये  कर्मचारियों  को  रोजगार  देने

 के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  fag):  जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 पश्चिम  गुजरात  कौर  महाराष्ट्र  में  ग्रामीण  औद्योगिक  विकास  परियोजनाओं

 9607.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार नया  औद्योगिक  विकास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  गुजरात  we  महाराष्ट्र  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  प्रौद्योगिक

 विकास  परियोजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 पांचवीं  योजना  में  उक्त  राज्यों  में  ग्रामीण  औद्योगिक  विकास  के  लिये  मुख्य  प्रस्ताव  क्या  है

 शर  उन  पर  उद्योगवार  कितना  पूंजी  निवेश  उनकी  स्थापना  किन-किन  स्थानों  पर  की  जायेगी  झ्र

 उनसे  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  जिम् रा उर  रहमान  एक  विवरण

 संलग्न है

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  परियोजनाओं  के  लिये  निश्चित  विकास  संबंधी  योजनाएं

 अभी  तैयार  की  जानी  इस  स्थिति  में  पांचवीं  योजनावधि  में  इन  राज्यों  में  उद्योगों  के

 स्थल  शभ्रौर  रोजगार  की  सभाव्यता  कौर  उद्योगवार  कितना  पूंजी  निवेश  होगा  यह  बताना  संभव  नहीं

 विवरण

 Ee

 घष्चिम  बंगाल  गजरा  ९  |  महा  राष्ट्र
 बकना  ee  a  ह  क

 (1)  पनपने के  लिये  सहायता  एककों  की  संख्या  4924  2117  1353

 1973  तक )

 356  82.09  129.51 (2)  अचल  तथा  कार्यकारी पूंजी  निवेश  1973 तक

 लाख  रु०  लाख  रु०  लाख  रू०

 114



 लिखित  उत्तर 18  1896

 पश्चिम  महाराष्ट्र

 594  62.80  150.  69 (3)  उत्पादन  का  कुल  मूल्य  (1972-73 में  )

 लाख  रु०  लाख  स्०  लाख  रु०

 (4)  उत्पन्न  रोजगार  संभाव्यताएं  27,318  3107  4800

 व्यक्ति  व्यक्ति

 149.47  72.85  135.50 (5)  तक  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  ऋण  अनुदान

 दोनों  ।  लाख  रु०  लाख रु  ०  लाख  रु०
 ced

 Protest  Week  to  be  observed  by
 Central

 Government  Officers

 9608.  Shri  M.C.  Daga  :

 Shri  H.M.  Patel  :

 ‘Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news-item  published  in
 a  localdaily  datedthe  15th  April,  1974.under  caption  ‘Protest  week  planned  by  Central

 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of  Perso-
 nnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  and  (b)  Government  have  noticed  certain  statements
 appearing  in  the  Press  on  behalf  of  the  All  India  Confederation  of  Central  Government
 Officers’  Associations  about  their  intention  to  observe  a  ‘‘Protest  weekਂ  all  over  the  country
 from  the  Ist  May,  1974.  As  far  as  Government  are  aware  the  main  issue  raised  by  the
 Confederation  related  to  the  scales  of  pay  of  officers  of  the  Central  Class  I  Services.  The
 views  of  the  Confederation  contained  in  the  various  memoranda  submitted  by  them,
 from  time  to  time  were  taken  into  account  before  Government  took  final  decisions  on  the
 Pay  Commission’s  report  relating  to  the  scales  of  pay  of  Class  I  Officers,  which  were  an-
 nounced  in  the  Lok  Sabha  by  the  Finance  Minister  on  the  29th  March,  1974.

 P.C.O.  in  Village  Gudu  Ramsingh  in  Karchi  Tehsil

 9609.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  people  of  Gudu  Ramsingh  of  Karchi  Tehsil  of  Pali  district  have  made
 a  demand  for  opening  a  Public  Call  Owic2  and  if  so,  the  reaction  of  Governmznt  thereto;
 and

 (b)  whether  Government  are  aware  that  many  people  of  Gudu  Ramsingh  are  pre-
 pared  to  pay  the  charges  for  installing  a  telephone  and  if  so,  the  time  by  which  a  telephone
 will  be  installed  in  the  above  village  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Com  munications  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  Yes,

 under  examination.
 Sir.  The  demand  has  0560  reczived  reczatly  from  Gram  Vikas  Mandal  and  the  same  is

 af  41
 (b)  Yes,  Sir.  Time  frame  can  be  fixed  only  a  fter =)  लो  examination  of  the  proposal  from

 both  technical  and  financial  angles  are  completd.
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 Overstaffing  in  Ministry

 9610.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 check  it  ?
 whether  the  Ministry  is  overstaffed  and  if  so,  the  percentage  thereof  and  the  steps  taken  to

 -The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof  Sher  Singh)  :  The  Minis-
 try  is  not  overstaffed.

 Centrally  sponsored  Schemes  for  Welfare  of  Scheduled  Castes

 9611.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  the
 nature  of  various  centrally  sponsored  schemes  for  the  Welfare  of  Scheduled  Castes
 for  the  last  year  and  the  funds  provided  for  and  spent  on  each  of  them  indicating  the  names
 of  those  schemes?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Sh.  F.H.  Mohsin)  :  Centrally
 $  ponsored  schemes  include  those  schemes  which  are  of  highly  nationwide  priority  or  of  such
 s  pecific  incapable  nature  for  which  intensive  measures  are  needed  to  be  taken  for  a  long
 time.  Total  Expenditure  on  these  schemes  is  incurred  by  Govt.  of  India.  Implementation
 of  these  schemes  is  effected  through  State/Union  territories.

 A  Statement  showing  different  schemes  undertaken  under  the  programme  for  wel-
 fare  of  Scheduled  Castes  and  sanctioned  amount  for  last  year  (1973-74)  is  enclosed.

 Financial  year  1973-74  has  just  ended  and  information  cannot  be  collected  immedi-

 ately  regarding  expenditure  pertaining  to  this  year.

 STATEMENT

 Names  of  the  Schemes  undertaken  under  the  Programme  for  the  welfare  of  Scheduled
 Castes  and  sanctioned  amount  for  each  scheme  for  tl  ast  year  (1973-74)

 Name  of  Scheme  Amount  sanc-
 tioned  in

 1973-74

 Amount  (in
 lakhs)  Rs.

 eet  क

 1727.0  .90 1.  Post-Matric  Scholarships

 2.  Hostels  for  Girl  students  18.89

 3.  Improvement  in  the  working  and  living  conditions  of  persons  engaged  in
 emergency  service  54.34

 *4,  Pre-Examination  Training  Centres  20.35

 *  Construction  of  Houses  for  Harijans  in  Jayanti  Villages’  .  500  .00
 *The  object  of  the  schemes  is  to  provide  educational  facilities  to  Scheduled  Castes

 and  Scheduled  tribes.

 **As  a  part  of  Celebrations  of  25th  Anniversary  of  Independence  this  scheme  had

 been  undertaken  as  a  non-plancentrally-sponsored  scheme  for  construction  of

 houses  for  Harijans  in  ‘Jayanti



 8  1974  लिखित  उत्तर

 qo  बंगाल  के  लिये  अधिक  sata  आवंटन

 9612. श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिम  ama  के  विपिन  दलों  के  24  विधान  सभा  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल

 हाल  ही  में  उनसे  यह  करने  के  लिए  मिला  था  कि  पटसन  से  बनी  aequi  तथा  ,  चाय

 के  निर्यात  से  देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  a  में  पश्चिम  बगाल  के  प्रमुख  योगदान  को  बयान  में  रखते

 हुए  केन्द्र  से  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  तथा  खाद्यान्नों  का  अधिक  मात्रा  में  श्रावण  किया  कौर

 यदि  तो  अनुरोध  के  प्रति  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मोहन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कोयले  से  तेल  संबंधी  श्रनुसंघान

 9613.  को  इन्द्रजीत
 :

 क्या  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  ईधन  ape  धनवाद  ने  कोयले  से  तेल  निकालने  के  बारे  में

 अनुसार कार्य  कर  रही  है

 क्या  कोयले  से  गैस  उत्पन्न  करना  ak  कोयला  तयार  करना  दो  क्षेत्र  हैं  जिनमें देश  में

 पर्याप्त  तकनीकी  ज्ञान  उपलब्ध  हैं  ;

 कोयले  से  तेल  निकालने  वाले  प्रथम  प्रयोगिक  संयंत्र  के  जिसे  गत  at  स्वीकृति 2

 दी  गई  उपकरण  खरीदने  में  सरकार  के  असफल  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  ग्रोवर

 उच्च  स्तर  पर  समन्वय  के  लिये  कोयला  अनुसंधान  निगम  स्थापित करने  के  डा०  ए०

 लाहरी  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिक  मंत्री  सी०  :  जी

 कोयला  तैयार  करने  के  क्षेत्र  में  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  फिर

 कोयला  गैसीकरण  के  क्षेत्र  में  हमारा  ध्  कम  है  शर  इसे  अधिक  बढ़ाना  है  ।

 उपकरण  के  भाग  को  खरीदने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  वितरण  पर  कार्यवाही  जारी  है  ।

 डा०  द्वारा  प्रस्तावित  कोर  उद्योग  के  लिये  श्रनुसंघान  ok  विकास  की  व्यवस्था

 के  हेतु  जिसमें  कोयला  अ्रनुसघान  निगम  की  स्थापना  शामिल  alo  एस०  भाई  प्यार  की

 शासी  सभा  द्वारा  इस  प्रस्ताव  को  जांचने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति  द्वारा  इस  पर  कोई  सिफारिश

 नहीं की  गई  थी

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  श्राय  का  गरीब  के  स्तर  की  राय  का  होना

 9614.
 श्री  नरेन्द्र  सिह  बिष्ट

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  प्रति  व्यक्ति  ora  कितनी  है  जो  भारत  में  गरीबी  के  स्तर  की  प्राय  में  मानी  जाती है
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 Written  Answers  May  8,  1974

 उत्तर  प्रदेश  के  किन-किन  जिलों  में  प्रति  व्यक्ति  प्राय  afer  भारतीय  औसत  तथा  गरीबी

 के  स्तर  की  राय  से  भी  कम  है  ;  at

 इन  जिलों  की  गरीबी  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  aaa  उठाने  का  विचार

 योजना मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  पांचवीं  पचवर्षीय  योजना

 के  प्रारूप  के  भ्रनुसार  भारत  में  वर्ष  1972-73  की  कीमतों  के  ग्रा घार  पर  प्रति  मास  रु०  40.6  प्रति

 व्यक्ति  झाय  को  निर्धनता  स्तर  की  राय  के  रूप  में  माना  गया है

 केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  प्रति  व्यक्ति  प्राय  के  जिलावार  wana  संघारित  नहीं  करता  |

 उत्तर  प्रदेश  के  राज्य  योजना  संस्थान  ने  उत्तर  प्रदेश  में  54  जिलों  के  बारे  में  मोटे  तौर  पर

 वार  अनुमान  तेयार  किए  हैं  किन्तु  ये  भी  प्रचलित  भावों  के  आधार  पर  वर्ष  1968-69 के  लिए  ही

 wer हैं  19

 इन  अनुमानों  पर  उत्तर  प्रदेश  के  41  जिले  थे  जिनमें  1968-69  के  दौरान  रु०

 556  की  अ्रखिल  भारतीय  शभ्रौसत  राय  से  प्रति  व्यक्ति  राय  कम  थी  ।  उक्त  वर्ष  11  जिलें  ऐसे  थे  जिनमें

 प्रति  व्यक्ति  arr  निर्धनता-स्तर  से  कम  थी  ।

 योजना  कार्यक्रम जेसे  कि  छोटे  किसानों  के  लिये  विकास  एजेन्सियों  की  स्थापना

 सीमान्त  किसानों और  खेतिहार  मजदूरों  के  लिए  कृषि  साख  के  प्रावधान  सुखा  wed  क्षेत्रों

 संबंधी  पवेलियन  झर  जनजाति  क्षेत्रों  में  war  क्षेत्रों  के  मुकाबले  में  कम  विकसित

 क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थिति  को  तरजीह  इरादी  कतिपय  प्रमुख  कदम  हैं  जो  कि  कम  करने

 के  लिये  उठाये  गए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  के  विकास  को  तेज  गति  देने  के  लियें  कोई  खास  कार्यवाही

 राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  निर्धारित  की  जायेंगी  क्योंकि  राज्यान्तर्गत  असमानताओं  को  हल  करने  का

 उत्तरदायित्व उन्ही  का

 उतर  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कच्चे  माल  के  निक्षेपों  का  सर्वक्षण

 9615.  श्री  नरेन्द्र  fag  fase:  क्या  श्रौद्योगिक विकास  पत्नी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेशਂ  में

 कच्चे  माल  के  निक्षेपों  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  कया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बो ०  :  से  :  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्रौढ़  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।
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 18  1896
 लावण  व  व लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेशन  दिया  जाना

 9616.  wt  नरेन्द्र  सिह  विष्ट  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  के  gata  जिलों  तथा  नैनीताल

 तथा  श्री  पिथौरागढ़  के  मृत  तथा  विद्यमान  स्वतंत्रता  सेनानियों  ate  wage  श्राजाद  हिन्द  फौज  के  सैनिकों

 के  नाम  जिलावार  पृथक-पृथक  क्या  हैं  जिन्होंने  28  1974  तक  राजनीतिक  पेंशनों  के  लिये

 दन  पत्न  दिये  हैं  ;

 क्या  उनके  दावों  का  प्रयत्न  करके  afer  निर्णय  ले  लिया  गया  सनौर

 यदि  तो  उन  ्  तथा  विद्यमान  स्वतंत्रता  सेनानियों  ate  भूत पूवे  झाजाद  हिन्द  फौज

 के  सैनिकों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  प्रभी  तक  पेंशन  मजूर  की  गई  है  कौर  जिलेवार  पेंशनों  की  राशि  कितनी

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  एफ०  एच ०  से  स्वतंत्रता  सेनानियों

 तथा  भूतपूर्व  arene  हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों  की  संख्या  जिन्होंने  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  से  पेंशन

 के  लिये  ५  किया  था  श्र  उनकी  संख्या  जिनकी  पेंशन  के  लिये  अनुमोदन  किया  गया  के  संबंध  में

 सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  प्रत्येक  मामले  में  पेंशन  की  देना  संभव

 नहीं  है  ।  फिर  स्वतंत्रता सेनानी  के  मामले  में  न्यूनतम  पेंशन  200,  00  रुपये  तथा  आश्रित को  100.  00

 रुपये  प्रति  माह  है  ।

 विवरण

 ee से  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  को  संख्या  तथा  पेंशन  स्वीकृत  किये  गये  झावेदन  पत्तों  की  संख्या
 ।

 क्रम  जिले का  नाम

 स०

 स्वतंत्रता  भूतपूर्व आजाद  eda  ||  भूतपूर्व

 कर्मचारी
 फौज

 के

 कर्मचारी

 1  अ्रत्मोड़ा  452  301  255

 2  चमौली  57  161  37  11

 3  cet

 4  260  436  162  129

 5  टेहरी-गढ़वाल  36  18

 6  देहरादून  217  41  132

 7  नैनीताल  606  63  399  11

 8  पिथौरागढ़  98  152  63

 1726  1154  1066  169
 a क
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 ग्रा काश वाणों  से  भारतीय  संस्कृति  पर  बोलने  के
 लियें  विमानों  का  ma

 9617  श्री  बे कारिया

 att  हरविन्द  एम  ०  पटेल

 क्या  सुकना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय

 संस्कृति  पर  बोलने  के  लिये  कितने  ate  कौन-कौन  से  विद्वान  आमंत्रित  किये  गय  ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  घर्मवोर :  एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित

 ब्यौरा  दिया  गया  है  सदन  की  मेंज  पर  रख  दिया
 गया  है  प्रिंचालय  में  रखा  गया

 |
 देखिए  संख्या

 एल ०टो०  6954/74]  |

 रहमान  कलाकारों  को  दिये  जाने  वाले  पारिश्रमिक  में  वुद्धि  का  प्रस्ताव

 9618.  को  बे कारिया

 श्री  अरविन्द  एस ०  पटेल

 क्या  सुचना  प्रौर  सारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  महान  कलाकारों को  दिये  जाने  वाले

 पारिश्रमिक  में  वृद्धि  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्मवीर  और  )  सभी  प्रकार

 के  भाषित  as)  कार्यक्रमों  नाटक  तथा  के  लिये  कैज्युअल

 श्रार्ट्स्टों  को  दिये  जाने  वाले  पारिश्रमिक  की  ऊपरी  सीमा  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  पुनर्विलोकन  किया

 जा  रहा  इस  संबंध  में  ब्यौरे  को  ait  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 झरहमदाबाद  में  एक  दैनिक  समाचारपत्र  के  चौक  रिपोर्ट  के
 घर  पर  पुलिस  हारा  छापा

 मारा  जाना

 9619.  को  बे कारिया

 at  हरविन्द एम  ०  पटेल

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  शभ्रहमदाबाद  के  पत्न कारों  से  गुजरात  पुलिस  अधिकारियों के  विरुद्ध

 कोई  शिकायत प्राप्त  हुई  है

 क्या  पुलिस ने  9  1974  को  जय  हिंद  नामक  दैनिक  समाचारपत्र के  चीफ  रिपोर्टर

 के  घर  पर  छापा  मारा  था  ;  शर

 )  यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय में  मंत्री  एफ  ०  एच
 ०  से  गुजरात  सरकार  से  ग्रपेक्षित

 सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  हैं  प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  ।
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 लिखित  उत्तर

 सोमेंट के  छोटे  कारखाने

 9620.  राम  प्रकाश  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  देश  में  सीमेंट  के  कुछ  छोटे-छोटे  कारखानों को

 मंजूरी  देने  तथा  ऐसे  कारखाने  स्थापित  करने  का
 a

 सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी मंत्री  सी ०  :  कौर

 प्राक्कलन समिति  ने  wad  साठवीं  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  थी  स्टैंडों  प्लांटों  से  अ्रपेक्षाकृत  छोटी  क्षमता

 के  वर्टीकल  शाफ्ट  feral  को  उन  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  जाने  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  जिनमें

 सीमेंट  की  कमी  है  ate  जहां  कुछ  मात्रा  में  चूने  का  पत्थर  उपलब्ध  है
 ।

 देश  में  अभी  वाणिज्यिक  प्राकार

 पर  शाफ्ट  fart  wea  छोटे  सीमेंट  संयंत्रों  को  सफलतापूर्वक  चलाने  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया

 तकनीकी  arise  संभाव्यता  के  श्राघार  पर  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  शभ्रावेदन  शवों  पर  गुणावगुनों

 की  बष्टि  से  विचार  किया  जायेगा  ।

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करना

 9621.  श्री  समर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेताजी  आयोग  की  सहायक  राष्ट्रीय  समिति  के  संयोजक  ने  सोवियत  संघ  की  कम्यूनिस्ट

 पार्टी  के  सामने  कामरेड  ब्रेजनेव  को  पिछली  वार  उनके  भारत  के  दौरे  के  समय  एक  पत्न  लिखकर  नेताजी

 सुभाष  चन  बोस  के  बारे  में  उनके  पास  उपलब्ध  सभी  जानकारी  देने  का  अनुरोध  किया  था  ;

 क्या  उक्त  पत्र  को  रूसी  नेता  के  साथ  ७  रूस  सरकार  के  एक  अधिकारी  ने  प्राप्त  किया

 था  ;  शर

 क्या  विदेश  मंत्रालय  द्वारा  सोवियत  सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  किया  गया  तथा  उसे  गृह

 मंत्नालय को  भेजा  गया

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच ०  :  (=)  तथा  सरकार  को  उपलब्ध

 सूचना  के  प्रसारण  सदस्य  महोदय  ने  जो  नेताजी  जांच  भ्रायोग  की  सहायता  के  लिये  राष्ट्रीय  समिति  के

 संयोजकों में  से  एक  29  1973  को  एक  Ta  आयोग  के  सामने  प्रस्तुत  किया  था  जो  उनके

 द्वारा  मिस्टर  लियोनिद  ब्रेजनेव  को  उनकी  भारत  यात्रा  के  दौरान  लिखा  गया  बताया  जाता  है  ak

 उनके  रूसी  नेता  के  साथ  जाये  एक  भ्रमणकारी  द्वारा  प्राप्त  किया  गया  था  ।

 जी  थ  ।

 भारतोय  आयोजना  में  नेताजी  सुभाष  we  बोस  का  योगदान

 9622.  श्री  समर  क्या  योजना  मंत्री  भारतीय  राष्ट्रीय  आयोजना  में  नेताजी  सुभाष  चन्द्र

 बोस  के  योगदान  के  संबंध  में  13  1972 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  431  के  उत्तर के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उन्होंने  भारत  की  राष्ट्रीय  श्रायोजना  में  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  योगदान  पर  एक
 प्रकाशन  निकालने  का  वचन  दिया  ar
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 यदि  at,  तो  उक्त  प्रकाशन  निकालने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ।

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  पूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  योजना

 मंत्री  ने  देश  की  आयोजन  प्रक्रिया  में  नेताजी  के  योगदान  का  हम  परिश्रम कर  अध्ययन

 करेंगे  झ्र  ब्यौरों  का  अ्रध्ययन  कर  तथा  इस  विषय  में  कुछ  भ्रनुसंधान  कर  हम  इस  प्रश्न  पर  विशेष्

 करा
 NS की  है  द

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  के  ्  संदर्भ  प्रभाग  ने  एक  पाण्डुलिपि  की

 है  कौर  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  जैसे  ही  जांच  कार्य  पूरा  होगा  प्रकाशन  करने  का  प्रयत्न  किया

 जायेगा ।

 पांचवें  योजना  में  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्य  तथा  ईन्धन  को  सप्लाई

 9623,  श्री  पी०  गंगादेव
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  पांचवीं  योजना  में  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्य  तथा  इंधन  की  सप्लाई  तथा  मुद्रा  स्फीति  किए

 बिना  संसाधन  जुटाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  विरोध  संसाधान  aa  योजना  में  भौतिक  कार्यक्रमों  की

 सफलता  के  बीच  एक  ट्विमार्गी  संबंध  है  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहन  खाद्य  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धि

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  पांचवीं  योजना  प्रारूप  में  खाद्यान्नों  तथा  श्राम  उपयोग  के  सामान  जैसे  खाद्य

 चीनी  शादी  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  कलपता  की  गई  है  ।  इसमें  वसूली  कौर  प्रावट  fart

 के  वितरण  में  कुशल  व्यवस्था यें  करने  की  भी  परिकल्पना  की  गई

 इंधन  की  उपलब्धि  पर्याप्त  मात्ना  में  सुलभ  करने  के  लिये  इसमें  was  कदमों  की  परिकल्पना  की

 गई  है  जिनमें  कोयले  के  उत्पादन  में  काफी  तेल  खोज  area  में  तीव्रता  विद्युत  शक्ति  कौर

 परमाणु  ऊर्जा  की  उपलब्धि  उपयोग  में  किफायत सारी  तरल  ईंधन  का  प्रतिस्थापन  तथा

 इसका  उपयोग  विशिष्ट  क्षेत्रों  और  इलाकों  तक  सीमित  रखना  भ्रथंव्यवस्था  में  सर्वोपरि  ऊर्जा

 wat की  पूति  के  लिये  कार्यक्रम  तेयार  करने
 व

 समन्वित  करने  के  लिये  उच्चस्तर  ऊर्जा  बोर्ड  का

 गठन  शामिल है

 पांचवीं  योजना  के  लिये  घन  उपलब्भ  करने  की  स्कीम  गैर  स्फीति कारक  है  ।  इसके  इलावा

 घाटे  की  अर्थव्यवस्था  की  मात्रा  सीमित  रखने  ate  भ्र ति रिक्त  संसाधानों  को  जुटाने  के  लिये  प्राय  जाने

 वाले  उपायों  में  सार्वजनिक  विनियोजनों  से  उच्च  दर  पर  प्रत्यक्ष  करों  खासकर  शहरी  सम्पत्ति

 की  उच्च  धनियों  के  प्रदर्शन  उपभोग  पर  रोक  लगाने  के  लिये  शभ्राबकारी  शुल्कों  की  विभिन्‍न  प्रणाली

 कर  को  खास  कर  कृषि  पर  कर  लगा  कर  विस्तृत  करना  शौर  कर  वंचना  को  रोकने  के  लिये

 कर  प्रशासन  को  व्यवस्थित  करना  are  शामिल  हैं  ।

 हां
 ।
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 लिखित  उत्तर 18  1896

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  प्रांगण में  काल  गिरोह

 9624.  wt  पी०  गंगा  देव  :

 at  मघ  दण्डवत :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  8  1974 को  wa  रैकेट  इन  कम्पस  बस्ट  शीर्षक  से

 ञ
 प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  2  !

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण क्या  हैं  ;  ak

 ऐसे  घोटाले  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच ०
 :  जी  श्रीमान  ।  किन्तु  दिल्ली

 पुलिस  ने  रिपोर्ट  का  खण्डन  किया  है  ।

 शौर  दिल्ली  पुलिस  ने  सात  चोरों  के  गिरोह  जिसमें  तीन  महिलायें  शामिल  हैं  का

 पता  लगाया  ।  उनमें  से  एक  महिला  कुछ  पढ़ी  लिखी  है  wa  दो  निरक्षर  हैं  ।  उनमें  कोई  भी  विद्यार्थी

 नहीं  एक  श्रापराधिक  दर्जे  किया  गया  कौर  सभी  सात  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 उनसे  चोरी  की  गई  1.5  लाख  रुपयों  की  सम्पति  बरामद  की  गई  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 विकासशील देशों  से  प्रतिभा  का  पलायन

 9625.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिको  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  संयुक्त  राष्ट्र  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  समिति  में  तथा  महा  सभा

 के  अगले  नियमित  aa  में  विचार  के  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  के  निदेश  पर  तैयार  की  गई  उस  रिपोर्ट

 का  पता  है  जिसमें  विकासशील  देशों  से  प्रतिभा-पलायन  संबंधी  समस्याओं  के  बारे  में  वस्तुत  रूप  से  वर्णन

 ह ै?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०»  a

 यह  कहना  कठिन  है  कि  भारत  जैसे  देशों  से  चिकित्सकों  ate  नसों  के  बाहर  जाने  पर

 बाघ  लगाने  से  यू०  एस०  ए०  कौर  प्र्  Fo  की  शभ्रस्पताल  प्रणाली  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 भारत  से  प्रतिभा-पलायन रोकने  के  लिये  क्रि  गये  उपायों  को  दिखाते  हुए  एक  विवरण

 संलग्न  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यू०  एस०  ए०  की  विदेशी  चिकित्सा  स्नातक  परीक्षा  परिषद

 सी०  एफ०  एम०  जिसने  प्री  एस०  एं  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  हेतु  भ्रावश्यक  योग्यताएं  प्राप्त

 करने  के  लिये  भारतीय  डाक्टरों  के  इस  देश  में  खाने  की  सुविधा  प्रदान  की  पर  रोक  दी  गई  है  ।
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 Written

 Answers

 विवरण

 रोजगार  के  अवसरों  को  उन्नत शोल  बनाने  के  लिये  जो  चरण  पहिले  उठाये गए  वे  इस

 प्रकार है

 (1)  रोजगार  के  लिये  उपलब्ध  व्यक्तियों  का  विवरण  प्रदान  करते  हुए  जनशक्ति  मासिक  बुलेटिन

 प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इस  बुलेटिन  की  लगभग  तीन  हजार  प्रतियां  रोजगार  प्रदान  करने  वाले  विभिन्‍न

 संगठनों  की  निशुल्क  वितरित  की  जाती  हैं  ताकि  उनको  ऐसे  व्यक्तियों  का  उपयोग  करने  में  सुविधा  प्राप्त

 हो  सक े।

 (2)  भर्ती  करने  वालें  निकायों  तथा  रोजगार  देने  वालों  की  सी०  एस०  भाई  ग्राम

 एवं  औद्योगिक adder  को  प्रेषित  श्री-सूचनाओं  के  प्रत्युत्तर  में  योग्य  उम्मीदवारों  के  नामों  की

 सिफारिश  की  जाती  है  ।

 (3)  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  भ्रनुसंघान  प्रमुख  समाचार  cal  में  प्रकासित  विज्ञापनों  की

 जांच  भी  करती  हैं  कौर  उन  विज्ञापनों  के  भक  उपयुक्त  योग्यता  वाले  पंजीकृत  को  विज्ञापन  दाता  के

 विचारो सिफारिश  भी  करती  है

 (4)  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  sade  परिषद्‌  विश्वविद्यालय  waar  भाई  सी०  एम०

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  इरादी  द्वारा  अनुसंधान  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 (5)  विश्वविद्यालयों  site  seq  संस्थानों  में  श्रनुसंघान  योजनाओं  के  विभिन्‍न  अभिकरणों  द्वारा

 धन  लगाया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  रोजगार  के  प्राप्त  होते  हैं  ।

 (6)  सी०  एस०  भाई  mo  द्वारा  संचालित  वैज्ञानिकों  के  पूल  की  योजना में  वैज्ञानिकों

 प्रौद्योगिकी  वादों  आदि  को  अस्थाई  रोजगार  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 (7)  विशिष्ट  योग्यता  प्राप्त  वैज्ञानिकों  ate  प्रौद्योगिकी  वादों  को  जल्दी  ही  रोजगार  में  नियमित

 करने  के  लिये  श्रधिसंख्यक  पदों  की  एक  योजना  चल  रही  है  ।

 (8)  वर्ष  1973-74  के  दौरान  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  योजना

 आयोग  ने  45.  85  करोड़  रुपये  का  एक  aided  किया  था  ।  इसके  वर्ष  1973-74 में  केन्द्रीय

 बजट  के  सौ  करोड़  रुपये  के  साथ  शिक्षित  बेरोजगारों के  लिये  ए  मिलियन  जोव्स  प्रोग्राम  कार्यक्रम

 प्रारंभ  किया  गया  ।  बचत  को  ध्यान  में  रखकर  यह  राशि  कम  करके  सत्तर  करोड़  रुपये  कर  दी  है  ।  इस

 कार्यक्रम  द्वारा  2.  85  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  gar  zt

 (9)  योजना  आयोग  ने  तेईस  करोड़  रुपये  की  एक  धनराशि  राज्य  सरकारों  ak  केन्द्र  शासित

 देशों  को  रोजगार  के  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिये  प्रदान  करने  हेतु  अलग  रखी  इस  राशि

 के  अलावा  राज्यों  को  भ्र ति रिक्त  तेईस  करोड़  रुपये  की  राशि  इस  कार्य  में  लगानी  पड़ेगी  ।  इस  कार्यक्रम

 द्वारा दो  लाख  व्यक्तियों  से  अधिक को  133. 56  लाख  व्यक्ति-दिवसों
 सहित  रोजगार  का  लाभ  प्राप्त gar  है

 (10)  at  1974-75  में  रोजगार  पदोन्नति  कार्यक्रमों  के  लिये  योजना  आयोग  ने  चालीस  करोड़

 पये  का  एक  आबंटन  किया  है  ।
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 8  1974  लिखित  उत्तर

 उद्योगों  के  संवर्धन  के  लिये  खादों  व  ग्रामोद्योग  निगम  के  लिये  नियतन

 9626.  को  राज  देव  सिंह  :  कया  औद्योगिक  विकास  dat  खादी  व  ग्रामोद्योग  निगम  द्वारा  पांचवीं

 योजना में  उद्योग  कार्यक्रम के  विस्तार  के  बारे में  20  1974 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  382  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपरोक्त  भ्रनुदानों  के  साथ  साथ  हुए  वाणिज्यिक  बैंक  इस  wale  में  इस  निगम  को

 राज  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  ऋण  के  रूप  में  200  करोड़  रुपये  देंगें  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  विश्वास  हो  गया  है  कि  aaa  के  पास  इस  राशि  का

 उपयोग  करने  के  लिये  उपयुक्त  संगठन  तथा  विशेषज्ञता  विद्यमान  और

 क्या  प्रामोद्योगों  के  कार्यकरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  इस  निगम  के  पास  उपयुक्त  व्यवस्था

 है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  ज़ियाउर  रहमान  :  से

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  क्षेत्राधिकार  के  अ्रधीन  ग्रामोद्योगों  की  संस्थागत  वित्त  योजना  के  अंतर्गत

 आयोग  इस  समय  बैंकों  के  विचारार्थ  समुचित  उद्योगों  ate  उपयुक्त  जिलों  या  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  की  जाने

 वाली  विशिष्ट  योजनाकारों  का  पता  लगा  रहा  अ्रतएवं  इस  समय  बैंकों  द्वारा  की  जाने  वाली  वित्त

 व्यवस्था की  ठीक-ठीक  धनराशि  का  पुर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  इस  योजना  के  ada  बैंक

 दस्तकारों/संठगनों को  सीधे  ही  वित्त  प्रदान  करेंगे  तकनीकी  विपणन  सुविधाओं  शादी  के

 रूप  में आ्रायोग  waves  संस्थागत सहायता  करता  रहेगा  जिसके  लिए  उसके  पास  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 अवश्यक  विशेषज्ञता  तथा  संगठनात्मक  da  विद्यमान  है  ।

 तकनोकी  विकास  महानिदेशालय  में  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 9627.  श्री  राज  देव  सिह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  माथुर  समिति  ने  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  ग्रधिकारियों  का  तीन  वर्ष के

 पश्चात  स्थानान्तरण  करने  की  सिफारिश  की  दौर

 यदि  at  तो  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  उद्योगों  रो  संबद्ध  कितने  अधिकारियों

 को
 गत

 तीन  पांच  वर्षों  शर  दस  वर्षों  से  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  है  कौर  उसके  क्या
 कारण

 हं

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (sit  सी
 ०  sik

 माथुर  कमेटी  की  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  कमेंचारियों  के  स्थानान्तरण  से  संबंधित  सुसंगत

 सिफारिशों  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  नीचे  उदधृत  की  जाती  हैं:--“इसलिए  कि  तकनीकी

 अधिकारी  का  दृष्टिकोण  व्यापक  उनके  अनुभव  में  विविधता  का  संचार  यह  एक  weer  नीति  ही

 होगी  कि  जहां  तक  cage  हो  सावधिक  रीति  से  विभिन्‍न  निदेशालयों  में  वे  भेजे  जायें  ।  इस  उद्देश्य के

 लिए  समानता  के  ara  पर  अथवा  परस्पर  संबंधित  कार्य  के  आधार  पर  जिसमें  अधिकारी  वर्ग  ant

 करता  है  निदेशालयों  के  वर्ग  बना  दिए  जायें  और  उन्हें  ही  परस्पर  बदला  जाया  करे

 यह  दृष्टव्य  है  कि  कमेटी  ने  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  तीन  वर्षों  के  उपरांत

 चोरियों  के  स्थानान्तरण  की  सिफारिश  नहीं  की  थी
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 May  8,  1974
 Written

 Answers

 ऊपर  बतायी  गई  सिफारिश  के  अनुसरण  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  एक  निदेशालय

 से  दूसरे  में  27  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण  किया  गया  है
 ।

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालयों  के

 पुनर्गठन  के  पश्चात्‌  जिसमें  तकनीकी  विकास  के  कार्यकलाप  पर  जोर  दिया  गया  है  अनेक  अधिकारी

 औद्योगिक  विकास  पौलीसी  एण्ड  प्लान  डिवीजन  शादी  में  उनकी  wear  तथा  अ्रतुभव  का  ध्यान

 रखते  स्थानान्तरित कर  दिए  गए

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेडियो  स्टेशन

 9628,  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे
 :

 क्या  सुचना  wie  सारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  बस्तर  तथा  aa  जनजातीय  क्षेत्रों  जैसे  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेडियो  स्टेशन

 स्थापित  करने  में  बहुत  अधिक  समय  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  क्षेत्रों  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  के  लिये

 कया  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमाकों  ae  जी  नहीं

 चौथी  योजना  के  जो  उद्देश्य  थे  उनमें  एक  उद्देश्य  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रसारण  व्यवस्था  का  विस्तार  करना

 था  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रसारण  व्यवस्था  करने  के  लिये  एक  रेडियो  स्टेशन लेह

 में  पहले  ही  चालू  किया  जा  चुका  है  तथा  एक  स्टेशन  तवांग  में  शीघ्र  ही  चालू  किया

 जा  रहा  है  ।  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रसारण  व्यवस्था  करने  के  लिये

 जगदलपुर  तथा  भ्रम्बिकापुर  में  रेडियो  स्टेशनों  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  :

 जयपुर  शिलांग  तथा  विशाखापतनम के  ट्रांसमीटरों  की  शक्ति  बढ़ाने  का  कार्य  भी  चल  रहा

 9629.  श्री  हरि  किशोर सिह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्राम  कौर  मध्य  प्रदेश  एवं  उत्तर

 प्रदेश  जैसे  राज्यों  को  गत  तीन  वर्षों  में  सीमेंट  की  कुल  कितनी  मात्ना  का  नियतन  किया  कौर

 नियतन  में  भेदभाव  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  ato  शर

 1973
 से  राज्य-वार  कोई  विशेष  झ्रावंटन  नहीं  किए  जाते  थे

 ।
 समय  समय  पर  किए  गए  अनुरोध

 के  झ्राघार  पर  सीमेंट  देने  के  आदेश  दे  दिए  जाते  थे
 ।

 जब
 1973

 के  प्रारंभ  में  यह  पता  लगा  कि  कुछ

 कारणों  से  उत्पादन  में  कमी  के  परिणामस्वरूप  देश  में  सीमेंट  की  उपलब्धता  में  बाधा  पड़ेगी  तब  नीति  के

 रूप  में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  सीमेंट  की  उपलब्ध  मात्रा  को  समान  रूप  में  देने  के  लिये  पिछले  पांच

 वर्षों  की  म्रवधि  में  प्रत्येक॑  राज्य  द्वारा  सीमेंट  की  औसत  खपत  के  110  प्रतिशत  पर  1973 से
 1974  तक  की  अवधि  के  लिए  हर  राज्य  को  कोटे  निर्धारित  कर  दिए  जायें  ।  ये  कोटे  राज्य  विशेष
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 लिखित  उत्तर 18  1896  )

 में  निर्माण  कार्यों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  की  आवश्यकताओं श्र  बड़े  एवं  मझौले  उद्योगों की

 आवश्यकताओं  जिन्हें  अलग  से  केन्द्रीय  कोटे  से  पूरा  किया  जाता  के  अलावा  हैं
 ।

 इस  प्रकार  कोटे

 निर्धारित  करके  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  पर  उनको  आवंटित  किए  गए  बड़े  नोटों  की  एवज  में

 आबंटन किए  जाते  हैं  ।

 वर्ष  1971  कौर  1972  में  मध्य

 प्रदेश  शौर  उत्तर के  राज्यों  को  राज्य  क्षेत्र  के  श्रंतगंत  भेजा  गया  सीमेंट  निम्न  प्रकार  है  ।  इनमें  राज्य

 को  उस  राज्य  विशेष  में  निर्माण  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार के  विभागों की  जरूरतों  के  लिये  भेजा

 गया  सीमेंट  शामिल  नहीं

 झांकने  (000  मी०  टन

 राज्य  का  नाम  भेजे  गए  वास्तविक प्रेषण

 1971  1972

 दिल्ली  471  488

 1516  1575

 तमिलनाडु  1302  1289

 704  704

 633  636

 उड़ीसा  282  287

 138  169

 मध्य  प्रदेश  496  567

 उत्तर  प्रदेश  1332  1539

 इन  राज्यों को  1973 से  1974  की  अवधि  में  किए  गए  आवंटन  निम्न  प्रकार

 हैं  ——

 मी०  टन

 राज्य  का  नाम

 606

 1552

 1160

 688

 697

 248

 157

 मध्य  प्रदेश  442

 उत्तर  प्रदेश  2697
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 Vaisakha  18,  1896  (Saka) Written
 Answers

 Allotment  of  Newsprint  quota  to  daily  papers  published  from  Delhi

 9630.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Braodcasting
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  new  newspapers,  weekly  and  monthly  periodicals  in  the  country
 for  the  publication  of  which  the  Registrar  of  the  Newspapers  issued  orders  during  the
 last  three  months;

 (b)  the  names  of  the  daily  papers  whose  publication  was  started  from  Delhi  during
 the  last  three  months;  an

 (c)  the  newsprint  quota  allotted  to  each  daily  paper  published  from  Delhi  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam
 Bir  Sinha)  :  (a)  The  Registrar  of  Newspapers  does  not  issue  any  orders  for  the  publication
 of  new  newspapers  or  periodicals.  Newspapers  or  periodicals  are  required  to  get  before  pub-
 lication  their  proposed  titles  cleared  by  making  an  application  to  the  District  Authorities
 in  whose  jurisdiction  the  place  of  publication  falls.  The  District  authorities  concerned  for-
 ward  these  appilcations  to  the  Registrar  of  Newspapers  for  clearance  of  titles  in  terms  of
 proviso  to  Section  6  of  the  Press  and  Registration  of  Books  Act,  1867.  During  the  peroid
 from  Ist  February,  1974  to  30th  April,  1974.  The  Registrar  of  Newspapers  gave  clearance
 of  titles  for  112  dailies  and  1244  periodicals  (including  400  weeklies  and  430  monthlies).

 (b)  According  to  information  available  with  the  Registrar  of  Newsparers,  the  fcl-
 lowing  three  dailies  started  publication  from  Delhi  during  the  last  three  months:

 1  Financial  Express.

 9 fn  Centrol  News  Service.

 3  Economic  Times.

 (c)  A.  statement  is  attached.

 STATEMENT

 Newsorint  Quota  Entitlement  for  1973-74  Finalised  as  on  4-5-1974

 Sl  Name  of  the  Paper  Language  Quantity
 No.  (in  tonnes)

 अपन
 2  3  4

 —  re

 1.  Hindustan  Times  English  4,500.06
 ब  d 2.  Hit  a  justan  Hindi  3,432.36

 3  Hindusta  r  Evening  News  English  94,92

 4  Indian  Express  English  2,872.69

 National  Herald  English  317.73

 Patriot  English  1,094.43

 Statesman  English  1,320.36

 8  Milap  Urdu  583.49

 Mothe:  rlan 1८11  English  250.38
 Ate

 10  Times  of In  dla  English  2,806.14

 11  Navbharat  Times  Hindi  4,000.14

 12  Tej  Urdu  43.16

 13  Dawat  Urdu  72.62

 ee
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 1  2

 14  Abheet  .  Punjabi  82.50

 15.  Aljamiat  Urdu  45.24

 16.
 Doorandesh

 Hindi  16.91

 17  English  2.38 Daily  Dethi  Cycle  Market  Report
 18  savera  Urdu  24.92

 19  Adhikar  rings  3.30

 x  Jathedar  Punjabi  6.44

 21  Hindi  148.18 Janyug
 mit  Amrit  Patrika  Punjabi  63.28

 Number  of  Indian  Films  sent  for  International  Film  Festival  during  1973-74

 9631.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcastina
 be  pleased  to  state  the  number  of  Indian  Films  sent  for  inclusion  in  the  Internatioral  Film
 Festival  during  1973-74  and  the  names  of  the  films  among  them  awarded
 International  awards?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dhram
 Bir  Sinha)  27  feature  and  68  short  films  were  sent  for  inclusion  in  the  International  Film
 Festivals  held  abroad  during  1973-74  The  number  is  inclusive  of  films  sent  for  screening
 in  the  ‘Information’  and  ‘Film  Market’  Sections  for  which  there  was  no  awards  The
 titles  of  the  films  which  won  awards  are  as  follows

 1  ‘Vishvakarma—The  Creator  a  documentary  produced  by  the  Films  Division
 won  a  Silver  Medal  in  the  XVI  Cenematographic  prize  Oreਂ  at  the
 Venice  Film  Festival  held  in  May,  1973

 ‘Then  the  a  documentary  film  produced  by  the  Films  Division  was  awarded
 a  certificate  of  Merit  in  the  Festival  on  Human  Enviornment  held  in  Montreal
 in  June,  1973

 Ashani  Sanket’  (Bengali),  a  feature  film  directed  by  Shri  Satyajit  Ray  was  awarded
 Golden  Bear  at  the  23rd  Berlin  International  Film  Festival  held  from  22nd  June
 to  3rd  July,  1973  This  film  2150  won  the  Hugoਂ  Award  in  the  9th
 Chicago  International  Film  Festival  held  in  November  1973

 ‘Maya  Darpan’  (Hindi)  a  feature  film  directed  by  Kumar  Shahani  received  a  spe-
 cial  Mention  in  the  Locarno  internaional  Film  Festival  held  in  August  1973
 It  was  given  financial  assistance  by  the  Films  Finance  Corporation

 ‘India  a  documentary  by  the  Films  Division  was  Awarded  the  First  Prize
 with  a  Special  Award  for  Artistic  Merit  in  the  Tourfilm  Festival  held  at  Spind-
 leruy  Mlyn  (Czechoslovakia)  in  September,  1973

 a  documentary  film  by  the  Films  Division  was  awarded  a  Merit  Certi
 ficate  at  the  10th  International  Educational  Film  Festival  held  at  Tehran  in

 September,  1973

 ‘Rhythm  of  a  documentary  by  the  Films  Division  was  a  warded  a  Certin-
 ficate  of  Merit  in  the  Eighth  Brisbane  Film  Festival  held  in  July,  1973

 ‘The  Ultimate  a  documentary  by  the  Films  Division  was  awarded  a  Cert
 ficate  of  Merit  in  Eighth  Brisbane  Film  Festival  held  in  July,  1973

 ‘Swayamvaram  (Malayalam)  a  feature  film  directed  by  Shri  Adoor  Gopalekrishnan

 was  awarded  a  Certificate  of  Merit  by  the  Film  Critics  and  Journlists

 Association  of  Sri  Lanka  in  the  ४1111  International  Film  Review  held

 in  Colombo  in  October,  1973
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 May  8,  1974 Re.  Adjourr
 iment

 Motion

 बम्बई  में  अन्तराष्ट्रीय  संचार  केन्द्र

 9632.  श्री  मधु  दण्डवत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  में  अन्तर्राष्ट्रीय  संचार  केन्द्र  के  नये  भवन  की  कुल  निर्माण  लागत  क्या  कौर

 इस  लागत  में  से  भवन  की  बाहरी  दीवारों  पर  संगमरमर  के  पत्थर  लगाने  के  लिये  कितनी

 राशि  निर्धारित की  गई  थी  ।

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  बम्बई  में  विदेश  संचार  सेवा के

 अन्तराष्ट्रीय संचार  केन्द्र  संचार  की  नई  इमारत  के  निर्माण  की  लागत  के  रूप  में  aa

 तक  128.40  लाख  रुपयों  का  भुगतान  gar  है  ।  प्रतिदारण की  रकम  सहित  ठेकेदारों को  दी  जाने

 वाली  बकाया  रकम  2.  25  लाख  रुपये  है  ।

 इमारत  की  बाहरी  दीवारों  पर  संगमरमर  के  पत्थर  लगाने  की  कुल  लागत  13. 59  लाख

 रूपये

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 Re :  Adjournment  Motion

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Sir,  you  have  not  allowed  the  adjournment
 motion  but  I  suggest  that  the  hon.  members  who  have  given  notices  to  this  effect  should
 be  allowed  to  make  their  submission  in  two  minutes  each.  There  are  certain  new

 developments.

 श्याम  मदह्दोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव की  प्र नम तिथि  दी  गई  थी  कौर  तब  प्रकाशक  काफी  समय  दिया  गया  था

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Now  the  situation  has  completely  been  changed
 (Interruptions).  The  Railwaymen  have  gone  on  strike  from  6  o’clock  (Interruptions)

 श्री  एच०  गुन ०  मुखर्जी  :  हमने  सभा  इस  हड़ताल  को  रोकने  के  लिये
 रे  प्रयत्न  किये  थे  किन्तु  हमारे  सभी  प्रयत्न  विफल  हो  गये  मैं  सिद्धांत  की  बात  कह  रहा  हूं

 कि  इस  मामले  पर  सभा  में  किसी  न  किसी  रूप  में  चर्चा  होनी  चाहिये  यदि  सरकार  चुप  है

 तो  संसद  भी  चुप  नहीं  रह  सकती  i  मैं  ae  पूछना  चाहत  हूं  कि  राष्ट्रीय  पर
 विचार

 करता  हमारा  कर्तव्य  नहीं  है  ।  श्राप  इस  प्रश्न  पर  स्वयं  विचार  करिये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दोनों  पक्षों  को  बात  सुनुगा
 ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  there  is  a  great  difference  between  the  text  of  the

 adjournment  motion  already  discussed  and  the  adjournment  motion  in  question  on  which

 we  want  a  discussion  .  The  situation  has  altoze
 क श  her  changed  now.  Railway  transport

 has  stopoad..  .(Literruptions)  If  there  is  no  strike  then  why  thousands  of  Railway  employees
 hava  0531  arcested  aad  personnel  of  territorial  army  have  been  called.  In  view  of  the

 gravity  of  situation  we  should  be  allowed  to  have  a  discussion  on  this  motion.
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 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में 18
 1896

 किए पु  थी०  शर्मा  :
 श्री  यह  किस  बात  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  वे  देश

 में  कहीं भी  गाड़ियों  का  चलना  नहीं  रोक  पाये  हैं  कलकत्ता  ah  हावड़ा  में  स्थानीय

 गाड़ियां  भी  चल  रहीं  है  ।

 श्री  श्यान  गर्दन  मिशन  :  यह  स्थगन  प्रस्ताव  weer  स्वीकार  किया  जाना

 चाहिये
 ।

 बाप  इस  पर  निष्पक्ष  भाव  से  विचार  कीजिये  ।  इस  विषय  पर  पहले  चर्चा  हुई  थी  ।

 पहली  चर्चा  का  विषय  हड़ताल  होने  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  थी  ।  wa  हड़ताल  हो  गई  है  ।  सरकार

 ने  यूनियन  लीडर  को  गिरफ्तार  करके  बात-चीत  की  सम्भावनाओं  को  समाप्त  कर  दिया  है  |

 ot  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  पहले  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  समय  हड़ताल

 को  टालने  तथा  हड़ताल  के  दोनों  पहलूओं  पर  चर्चा  की  जा  चुकी  है  ।  यदि ये

 हड़ताल  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  चर्चा  करने  का  लाभ  हो  सकता  है  wa  यहां  पर  चर्चा का

 क्या  लाभ  होगा ?

 थो  समर गुह
 :

 श्री  शर्मा  ने  कल्पना  शक्ति  के  बल  पर  कहा  है  कि  कलकत्ता

 हावड़ा  कौर  गृहस्थी  शादी  क्षेत्रों  में  रेलगाड़ियां  चल  रहीं  हैं  ।  यदि  उनमें  हिम्मत  है  तो  वह  दिल्‍ली  रेलवे

 स्टेशन  पर  जाकर  देखें  कि  वहाँ  क्या  स्थिति  है  ।  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  भ्रनुसार  यह

 भ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  का  मामला  है  ।  इससे  पूर्वे  उचित  मामला  इससे  भिन्न  था  ।  उस

 समय  रेलवे  हड़ताल  को  टालने  के  बारे  में  चर्चा  की  गई  थी  सरकार  ने  दमन  आंतक

 की  नीति  अरपना ली  है  ।  प्रत  इस  विषय  पर  war  किये  जाने  की  अ्रनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।

 Sri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatia)  :  Sir,  we  have  already  discussed  an  adjournment
 motion  even  yesterday  on  the  same  matter  which  is  being  raised  again  by  the  opposition.
 Actually,  it  is  not  a  proper  time  to  bring  an  adjournment  motion  when  lakhs  of  passangers.
 (Interruptions)  are  stranded  at  the  Railway  stations.  I  would  like  to  appeal  to  the  opposi-
 tion  leaders  that  they  should  not  make  it  a  politicalissue  and  they  should  ask  the  railway-
 msn  to  call  off  the  strike  urgently.

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  श्राप  कृपया  सभी  बैठ  जाइए
 ।
 मैने  विभिन्न  sare  के  सुझाव  तक

 सुन  लिये  हैं  ।  यदि  इन  का  अनुसरण  किया  जाये  तो  पुराने  सभी  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियम  बदलने  पड़ा

 इस  मामले  पर  एक  स्थन  प्रस्ताव  आ  चुका  है  तथा  उस  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।  एक  विषय  पर  al

 स्थगन  प्रस्ताव  कैसे श्री  सकते  .  हड़ताल  के  बारे  में  उस  दिन  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय

 से  एक  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहू  सकता  हूँ  ।  अन्य  प्रकार  के  प्रस्तावों  की  भी  mani  दी  जा  सकतीਂ  है

 किन्तु  इस  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  ऋतुमति  नहीं  दी  जा  सकती
 |

 श्री  इन्द्र  जीत  जप्त  कया  श्राप  भी  समझते  हैं  कि  जो  स्थिति  तीन  चार  दिन  पहले  थी  वास्तव  में

 हड़ताल  aren  हो  जाने  के  बाद  भी  वही  स्थिति  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  का  विषय  रेलवे  हड़ताल  ही  at

 थी  फ्रैंक  एंथनी  :  मैंने  बांग्ल-भारतीय  रेलवे  कर्मचारियों  से  a

 te  किया  था  कि  वे  हड़ताल  में  भाग  न  लें  किन्तु  wa  परिस्थिति  बदल  गई  है

 ato  एम०  स्टीफन  :  प्रापने  अपना  विनिवेश  दे  दिया  है  तथा  उसकी  उपेक्षा  नद्दी  होनी

 इस  मामले  को  दुबारा  नद्दी  उठाया  जा  सकता  है  ।
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 लल
 Re.

 Adjournment
 Motion  Vaisakha  18,  1896  (Saka)

 ———  oa

 व्यवधान

 st  मे  एंथनी
 :

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मुझे  ऐसे  व्यक्तियों  की  कौर  से  तार  मिले  हैं  जो

 काम  करना  चाहते  हैं  किन्तु  उन्हे  कोई  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  है  ।  उनके  जीवन  को  खतरा  है  ।  स्थिति

 we  बदल  गई  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  इस  पर  चर्चा  की  शभ्रनुमति  मिलनी  चाहिये  ।  वास्तव  में  सरकार  ने

 इस  हड़ताल  के  लिये  कर्मचारियों  को  बाध्य  किया  है  ।  मैं  श्री  फरनेड़ीज़  की  भी  भर्त्सना

 करना  चाहता  हूँ  मैंने  हड़ताल  के  बारे  में  उनको  पत्न  लिखा  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि

 सरकार  निष्ठावान  कमंचारियों  ate  उनके  परिवारों  को  क्या  संरक्षण  देगी  यदि  सरकार  उनको

 कोई  संरक्षण  देने  से  इनकार  करती  है  तो  मैं  उनके  लिये  कल  एक  वक्तव्य  जारी  करूंगा

 श्री  बसंत  सांठ  :  ag  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  निष्ठावान  कर्मचारियों  को  पुरा

 संरक्षण  दिया  जाएगा

 a  एंथनी  :  1960  श्र  1948  में  बांग्ल-भारतीय  कर्मचारियों  ने  ही  रेल  चलाई

 रखी  थीं  किन्तु  aa  उनकी  संख्या  बहुत  कम  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  निष्ठावान  कर्मचारियों  के  बच्चों

 को  जानबूझकर  रोजगार  नहीं  दिया  जाता  ।  मैंने  रेलवे  मंत्री  को  पत्न  लिखे  किन्तु  उन्होंने इस

 भोर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  |

 प्रो ० मधु दन्डवते ङ्घ  awed  :  मैं  टेबिल  ase  से  कापी  उठा  लाया  हूं  ।  श्री  ज्योतिमंय  बसु
 के  स्थगन  प्रस्ताव  का  पाठ  है  कर्मचारियों  के  श्री  जानें  फर्नान्डिज  जैसे  तथा  wer  नेताओं  की

 धुन्ध  गिरफ्तारी  पर  सभा  में  2  बजे  म०  प०  पर  बिचार  किया  जाएगाਂ  इसमें  हड़ताल  का  कोई  हवाला

 नहीं  है

 श्रेय  महोदय  :  नियम  58  के  अनुसार  इस  मामले  को  नहीं  उठाया  जा  सकता

 प्रो ०  we  बरबते
 :

 क्या  राज  का  प्रस्ताव  कौर  श्री  बसु  का  प्रस्ताव  एक  जैसे  हैं
 ?

 झिझक  :  जन  स्थगन  प्रस्ताव  की  मांग  की  गई  है  तो  उसमें  हड़ताल  की  आशंका  शादी

 am  बातें  सम्मिलित  हैं  ।  सभा  के  नियमों  के  अनुसार  एक  ही  विषय  पर  दो  स्थगन  प्रस्तावों  पर  चर्चा

 नहीं  की  जा  सकती  ।

 यवान

 जब  नई  परिस्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  तो  एक  विषय  पर थी  सेझियान

 दुबारा  चर्चा  की  जा  सकती  है
 |

 wera  सहोदय  :  मेरा  विनिर्णय  यह  है  कि  समग्र रूप में  रेल  हड़ताल  पर  wal  हुई  थी
 ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत
 :

 महोदय
 !

 स्थगन  प्रस्ताव  में  हड़ताल  का  कोई  उल्लेख  था
 ।

 थो  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 वह  स्थगन  प्रस्ताव  केवल  गिरफ्तारी  के  बारे  में  था  हड़ताल

 के  बारे  में  नहीं  ।
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 sit  पीलू  मोदी
 :  :

 आपको  याद  होगा  उस  स्थगन  प्रस्ताव  पर  दो  तारीख  को  चर्चा  को

 गई  थी  ।  उस  समय  हड़ताल  को  टालने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  थे  किन्तु  सरकार  ने  कमंचारियों  की

 भर  से  बात  चीत  करने  क्ले  प्रतिनिधियों  को  जेल  में  बन्द  कर  दिया  ।

 wert  महोदय  :  विशेष  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिये  कोई  नियम  नहीं  है  ।

 थ्रो  पोलू  मोदी
 :

 यदि  डाक-तार  हड़ताल  का  उल्लेख  होता  तो  कया  बाप  इसकी  अनुमति  देखे
 ?

 mora  महोदय  :  निर्मित  |

 श्री  wen  बिहारी  वाजपयी  :  महोदय !  मेरे  प्रस्ताव में  ढाक-तार  कर्मचारियों  के  हड़ताल  के  निर्णय

 का  vere है  ।

 ज्योतिमंय ag:  महोदय  !  हमें  यह  बता  दीजिये कि  नियम  58  की  कौन  सौ  उपधारा का

 हमने  पालन  नहीं  किया  .।  अन्यथा  श्राप  पर  सरकार  ने  दबाव  डाला  है  ।

 श्री  एस०  एम
 ०

 बनर्जी
 :

 कल  तक  हड़ताल  को  टालने  का  प्रयत्न  किया  गया  किन्तु  सफलता  नवदीं

 मिली  ।  wa  स्थिति  बिलकुल  बदल  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अरपना  विनिमय  दे  दिया  है  ।

 थो  एस०  एम०  धनजी :  हजारों  रेल  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ।  इस  पर  चर्चा

 होनी  चाहिय े।

 ment  motion.
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Kindly  let  the  house  know  the  wordings  of  my  adjoura- 245  टन

 May  I  read  out  thé  motion....

 Mr.  Speaker  :  I  have  read  it  am  not  allowing  it.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Then  you  must  have  seen  that  my  adjournment  motion
 is  quite  different.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Suppose,  there  is  a  firing  and  four-five  person  are  killed,
 would  you  not  allow  a  discussion  ?  (Interruptions)

 महोदय  :  मैंने  तो  स्थगन  प्रस्ताव  के  विषय  को  देखना  है  जो  रेलवे  हड़ताल  का  है  ।

 st  एफ०  न  मोम  :  ैं झाप  के  तके  से  सहमत  नहीं  परन्तु मैं  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  आपको  गलत  निर्णय  देने  का  भी  अधिकार  है  |  आपने  स्थगन  प्रस्ताव  को  गृहीत  करने  से

 क  +  के  ०.  ० इनकार  किया  है  और  हम  बात  को  मानते  हैं  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  अपने  विनिमय  पर  किसी  चर्चा  की  ऋतुमति  नहीं  देता  !

 श्री  एफ०  To  नसीम  :  आप  इसे  स्वीकार  न  करें  लेकिन  कल  स्थिति  बदलने  आपकों

 ऐसा  करना  ही  पढ़ेगा  ।
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 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Mr.  Speaker,  you  may  come  here  and  sit  with  us.
 (Interruptions).  The  Government  has  committed  such  a  sin.  .(Interruptions)

 Mr.  Speaker  :  Some  hoi.  m3mbers  quoted  tha  Chisf  Justice.  The  opposition
 members  will  be  treated  differently  by  the  Chief  Justice  in  case  he  is  treated  in  a  way
 I  am  being  treated.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  We  have  grievances  against  the  Government,
 mot  against  you.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  नियमों  से  बीघा  ह  ।  मैं  इमानदारी  से  कहता  हूं  कि  मैंने  उचित

 दिया है  ।

 सभा-पटल पर  पत्न रखे  जायें  ।

 कुछ  माननीय
 सदस्य  सभा  भवन  से  बाहर  चले

 (At  this  stage,  some  hon-members  left  the  house)

 सभा  पटल  पर  रखें  गयें  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TAR RL  LE

 संविधान के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अन्तरगत भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक

 का  1972-73  का  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  के ०  श्रार०

 मैं
 संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1) के

 भ्रन्तर्गत  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1972-73  के  संघ  सरकार

 राजस्व  प्राप्तियां-घड  तथा  खण्ड  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं ।

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ठी
 ०  6933/74]

 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  वह  1972-73  के  कार्यकरण  समीक्षा  तथा  प्रतिवेदन

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  शाह  नवाज  :  मैं  कम्पनी

 1956 की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  भ्रन्तर्गत  निम्नलिखित  cat  तथा  was  संस्करण  )

 की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  —

 )  भारतीय  उर्वरक  निगम  नई  के  ay  1972-73 के  कार्यकरण  की  सरकार

 era  समीक्षा  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  नई  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक

 नेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 ग्रंथालय  में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एस  टी ०  6934/74]

 1234



 18  1896
 सभा  पटल  पर  रखे

 गये  Ta

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के  बर्ष  के  कायकरण  को  समो  क्षा  तथा

 दामोदर
 घाटी

 निगम
 के

 वर्ष  1974-75
 के

 बजट  अनुमान

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल
 पर

 रखता

 हूं  ।

 / )  कम्पनी  1956  की  ura  की  उपधारा  (1)  के  जि  निम्नलिखित

 पन्नों  तथा  wast  की  एक-एक  प्रति

 )  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1972-73 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 |

 (at)  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  नई  का  ae  1972-73

 का  वार्षिक  लेखा परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  कौर

 परोक्ष की  टिप्पणियां

 में  रखे  गये/देखिये  संख्या  एल०  टी ०  6935/74]

 (2)  दामोदर  घाटी  निगम  1948  की  धारा 44  की  उपधारा  (3)  के  ania  दामोदर

 घाटी  निगम के  वर्ष  1974-75  के  बजट  प्रस्तावों  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  |

 रखा  गया/देखिये  संख्या  एल०  टो ०  6936/74]

 नेशनस  इंस् टू  लिमिटेड  कलकत्ता  के  वर्ष  1972-73  के  कार्य  को

 समीक्षा  तथा  प्रतिवेदन  इत्यादि

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मानसिंह  जी  भासाहेब  मैं  कम्पनी  afi

 1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्तों  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  नेशनल  इन्कार  पेंट्स  कलकत्ता  के  at  1972-73  के  कार्यकरण  की

 सरकार द्वारा  समीक्षा

 नेशनल  इन्सट्रूमेंट  कलकत्ता  वर्ष  1972-73  ar  वार्षिक

 ने खा परीक्षित लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक की  टिप्पणियां

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया/दिखिये  संख्या  एल०  टी ०  6937/74  |

 (2)  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  निर्माण  कम्पनी  के  ay

 1972-73  के  कार्यकरण  की  सरकार  ara  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  निर्माण  कम्पनी  ee  का

 qq  1972-73  का  वार्षिक  लेखे  परीक्षित  लेखे  झर  उन  पर  नियंत्रण

 तथा  महालेखापरीक्षक की  टिप्पणियां  ।

 प्रिंयालय  में  रखे  गये/देखिये  संख्या  एल ०  टो ०  6938/74)
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 (Saka)

 (3)  भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  के  1972-73  के  कार्यकरण

 कीं  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  ar  ज  1972-73  का  वार्षिक

 टिप्पणियां  1

 जिया लय  में  ca  गये/देखिये  संख्या  एल०  टी ०  6939/74]

 (4)  (TH)  area  श्रोप्याल्मिक  ग्लास  के  वर्ष  1972-73  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 भारत  शभ्रोप्थाल्मिक  ग्लास  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक

 टिप्पणियां  |

 प्िंचालय  में  रखे  गये/देखिये  संख्या  एल०  टो  ०  6940/74]

 (5)  नेशनल  ह  एंड  पेपर  मिल्स  के  वर्ष  1972-73 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  t

 नेशनल  न्यूजर्सी  एंड  पेपर  मिल्स  का  वर्ष  1972-73 का

 विधिक  लेखापरीक्षा  लेखे  ak  उन  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणिया ं।

 प्रिंथालय  में  रखे  गये/देखिये  संख्या  एल ०  zo ०  6941/74]

 (6)  हिन्दुस्तान  निगम  कागज  नई  के  वर्ष  1972-73  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा |

 हिन्दुस्तान  कागज  निगम  नई  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  देखे  a  उन  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ॥

 प्रिंचालय  में  रखे  गये/देखिये  संख्या  एल०  टो०  6942/74]

 नारियल  जटा  बोर्ड  के  क्रियाकलापों  तथा  नारियल  जटा  उद्योग  1953

 के  कार्यकरण  संबंधी  प्रतिवेदन  इत्यादि

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जिया उर रहान  मैं  सभा  पटल  पर

 लिखित पंत्र  रखता  हूं  ।

 (1)  नारियल  जटा  उद्योग  1953  की  धारा  19  की  उपधारा  (1)  के  श्रन्तगत

 aq  1972-73  के  लिए  नारियल  ats  के  क्रियाकलापों  तथा  नास्तिक  जटा  उद्योग

 1953  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  प्रंग्रेजी

 की  एक  प्रति ।

 में  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल०  ठो
 ०  6943/74]
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 ॥  ६9 ॥  vw उक  की (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  पारा  (1)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित

 gat  तथा  ate  की  एक-एक  प्रति  —

 werent  के  1972-73  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा

 समीक्षा ।

 हन्ट्रमेन्टेंशन  का  at  1972-73  का  विधिक

 परीक्षित  लेख  उन  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखे  गये  |  देखिये  संद्या  एल ०  टो ०  6944/74]

 (3)  der  1970  की  घारा  155  के  अंतगर्त  वर्ष  1972-73  के  लिए  पेशेन्ट

 कार्यालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  ait  की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल ०  टो ०  6945/74]

 अध्यक्ष  द्वारा  दिये  गये  निदेशों  में  संशोधन

 AMENDMENTS  TO  DIRECTIONS  BY  THE  SPZAKER

 महासचिव  :  मैं  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धों  नियमों  के  wear

 ava  निदेश  2  में  किये  गये  संशोधनों  की  एक  प्रति  तथा  उनके  द्वारा  जारी  किए  गए  निदेश  ise  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 राज्य  सभा  से  संदेश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  में  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  संदेश  की  सुचना  देता  हूँ  कि  राज्य  सभा  को  विनियोग

 2)  1974, जो  लोक  सभा  द्वारा  29  1974  को  पास  किया  गया  के  बारे

 में  लोक  सभा  से  कोई  सिफारिश नहीं  करनी  है  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 प्रतिवेदन

 को  जो
 ०

 जो
 ०

 स्केल  स्वायत्तशासी  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  4  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।
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 अनुसूचित
 जातियों  तथा

 अनुसूचित
 जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND

 SCHEDULED  TRIBES

 अ्रध्ययन दलों  के  अध्ययन  दौरों  के  प्रतिवेदन

 श्री  डी
 ०  बसुमतारी  :  मैं  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण
 सम्बन्धी  समिति के  श्रध्ययन  दौरों  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  समिति  के  अध्ययन  दल  1  के  प्रदेश  और  डिब्रूगढ़

 के  1973  के  दौरान  wera  दौरे  का  प्रतिवेदन

 (2)  समिति  के  mead  दल
 2

 के  उड़ीसा  कौर  कलकत्ता  के  1973  के  दौराने  प्रयत्न

 दौरे  का  प्रतिवेदन ।

 (3)  स  है  के  अध्ययन  दल  1  के  मैसूर  मद्रास  के  जनवरी-फ  1974

 के  दौरान  ग्रध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  |

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की
 अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS  FROM  THE  SITTINGS

 OF  THE  HOUSE

 प्रतिवेदन

 थो ०  एव
 ०  सो  ०  सामन्त  :

 मैं  सभा  की  बेठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 याचिका  समिति

 अ
 U.  IV. AMITTEE  ON  PETITIONS

 प्रतिवेदन  कौर  कार्यवाही  सारांश

 ato Yo  Wo  शर्मा
 :

 मैं  याचिका  समिति  का  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही

 सारांश  प्रस्तुत करता  हूँ  ।

 (1)  समिति  का  कौर

 (2)  समिति को  से  +1वीं  बैठकों  के  कार्येवाही-सारांश |
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 18  1896  मणिपुर  में  सीमा  सुरक्षा  दल  के  जवानों  हारा  महिला भ्र ों  घौर  लड़कियों  के

 साथ  बलात्कार  के  समाचार  के  बारे  में  वक्तव्य

 _  मणिपुर  में  सीमा  सुरक्षा  दल  के  जवानों  द्वारा  महिलाओं  तथा

 लड़कियों  के  साथ  बलात्कार  के  समाचार  के  बार  में  वक्तव्य

 STATEMENT :  RE  ALLEGED  RAPING  OF  WOMEN  AND

 GIRLS  BY  BSF  PERSONNEL  IN  MANIPUR

 गृह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  मैं  श्री  उमाशंकर  दीक्षित

 की  are  से  मणिपुर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सीमा  सुरक्षा  दल  के  जवानों  द्वारा  महिला ग्र ों  तथा  लड़कियों  के  साथ

 बलात्कार  करने  के  समाचार  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  हूँ  ।

 बताया

 19  1974  को  जब  सीमा  सुरक्षा  दल  के  कार्मिक  एक  चुनाव  दल  जिसके  पास

 मतपत्र  पेटियां  भी  छोड़ते  जा  रहे  थे  तो  विरोधी  तत्वों  ने  घात  लगाकर  उन  पर  कर  दिया  ।

 इस  घात  में  सीमा  सुरक्षा  दल  का  एक  जवान  मारा  तीन  घायल  हुए  श्र  पीठासीन  afar  को

 सिर  में  गम्भीर  चोटें  पहुंची  ।  20  1974  को  सीपा  सुरक्षा  दल  के  गश्ती  लगाने  वाले  जवानों

 तथा  विरोधी  निगाहों  में  फिर  मुठभेड़  हो  गई  ।

 यह  जानकारी  प्राप्त  होने  पर  कि  उपरान्त  घटनाओं  में  श्रन्तग्रेस्त  दो  घायल  विद्रोहियों

 क्षित  स्थान  पर  ले  जाने  के  रक्षा  की  जा  रही  है  तो  दो  विशेष  एक  श्री  पुण्डीर  ,  कार्यवाहक

 कमांडेंट  के  नेतृत्व  में  तथा  दूसरा  श्री  धर्म  उप-कमांडेट  के  नेतृत्व  में  संदेहास्पद  क्षेत्र  की  खोज  के

 लिए  भेजा गया  I

 खोजबीन  करते  हुए  श्री  पुण्डीर  के  नेतृत्व  वाले  विशेष  दस्तों  ने  ग्राम  नगाप्रुमु  का  दौरा  किया  ।

 बताया  गया  है  कि  उस  गांव  की  कुमारी  रोज  नामक  एक  लड़की  के  साथ  4-3-74  को  श्री  पुण्डीर  तथा

 at  सहायक  कमांडेंट  ने  बलात्कार  किया  कौर  लड़की  ने  6-3-74  को  आत्म-हत्या कर  ली  |  कल्याण

 पुलिस  स्टेशन  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  376  के  अ्रन्तर्गत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  ।  कुमारी

 रोज का  मुत  जो  6-3-74  को  दफना  दिया  गया  25-3-74  को  खोद  कर  निकाला  गया  कौर

 शव  परीक्षा  के  लिए  भेजा  गया  ।  राज्य  सरकार  के  अनुसार  जांच  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  11-4-1974

 को  सीमा  सुरक्षा  मणिपुर  को  उपरोक्त  दो  अधिकारियों  की  गिरफ्तारी  के  लिए

 कहा  गया  ।  प्रतिकारी  गिरफ्तार  कर  लियें  गए  हैं  ।

 श्री  धर्म  उप  कमांडट  के  नेतृत्व  वाला  दस्ता  विद्रोहियों  के  विरूद्ध  खोजबीन  का  कार्य  करते

 हुए  ग्राम  ग्रीहंग  पहुंचे  कौर  उन्होंने  4-3-74,  5-3-74  तथा  6-3-74  को  निहंग  गांव  के  कई  व्यक्तियों

 से  पूछताछ  की  ।  बताया  गया  है  कि  पुछताछ  के  दौरान  उन्होंने  ग्रामीणों  के  जिनमें  महिलाएं  भी

 बल  का  प्रयोग  किया  ।  यह  भी  बताया  गया  है  कि  5-3-74 को  दोपहर  के  समय दल  के

 कछ  व्यक्तियों  ने  ग्राम  ग्रीहंग  की  एक  श्रीमती  नगारसिगला  का  सील  भंग  किया
 ।

 भारतीय  दंड

 संहिता  की  घारा  354/326/307  के  अन्तर्गत  पी०  एप०  तपद  में  एक  मामला  दर्जे  किया  गया ।  पुलिस

 ने  श्री  धर्मे  भगवान  इन्सपेक्टर  हवलदार  चन्द्र  लांस-नायक  मिल

 श्री  कांसटेबल  नंगपरांग  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  कहा
 ।

 इन  व्यक्तियों  को  भी

 गिरफ्तार कर  लिया  गया  है  ।
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 इन  दोनों  घटनायें  की  आवश्यक  जांच  की  जा  रही  है  ate  कानून  के  कठोर

 की  लायेगी ।

 संविधान  चुनावों

 Constitution  (Thirty-fifth  Amendment)  Bill

 बिधि  नवाब  शोर  कठिन ी  मंत्री  एच
 ०

 कार
 ०

 गोखले  )  मैं  प्रस्ताव  करता  भारत

 के  संविधान का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  11.0

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  भ्रनुच्छेद  101  तथा  190  का  संशोधन  करना  है  जो  संसद सदस्यों  तथा

 राज्य  विधान  watt  के  सदस्यों  era  त्यागपत्नों  से  सम्बन्धित  है  |  इन  भ्रनुच्छेदों  के  सदस्य

 के  नाम  अरपना  त्यागपत्र  भेज  सकता  है  ।  हाल  के  अनुभवों  से  ज्ञात  gar  है  कि  सदस्यों  से  हर  प्रकार  से

 दवाव  डाल  कर  त्यागपत्नों  पर  हस्ताक्षर  करवाये  जाते  इस  प्रकार  का  ana  कोई  arma  नहीं

 हो  सकता ।

 श्री  मघ  लिमये
 :

 मैं  नियम
 109

 के  walt  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।

 wert  महोदय  :  ड्राप  इस  तरह  कायंवाही  में  बाधा  नहीं  डाल  सकते  ।

 शी  एच०  श्रार०  गोखलें  :  संविधान  के  वर्तमान  प्रावधानों  को  ध्यान  में  रखते  पीठासीन  अधिकारी

 के  पास  त्यागपत्नों  को  स्वीकार  करने  के  अतिरिक्त  ate  कोई  रास्ता  नहीं  होता  ।

 इस  प्रकार  की  स्थिति  का  निवारण  करने  के  उद्देश्य  से  ही  वर्तमान  विधेयक  लाया  गया  है

 वित  प्रावधानों  के  पीठासीन  प्रतिकारी  को  war  ae  को  संतुष्ट  करने  का  शझ्रधिकार  होगा  कि

 त्याग पत्न  कहीं  दबाव  में  जाकर  तो  नहीं  दिया  गया  ।

 मैं  सदन  से  विधेयक  को  स्वीकार  करने  की  सिफारिश  करता  हूं
 ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  भारत  के  संविधान  का  ak  संशोधन  करने

 बाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ग्

 सरो  aren  मिश्र  जव  हम  इस  मामले  को  सदन  में  निपटाना  चाहते  थे  तो

 ज्ञापन  हमें  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  ।

 अघ्यक्ष  महोदय
 :

 यह  मुझे  कभी-प्रभी  मिला  है  ।

 थी  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  आप  हमें  हर  बात  के  सहने  के  लिये  कह  रहे  जैसे  कि  wear

 महोदय  कुछ  भी  कर  सकते  हैं
 ।

 इस  बात  को  नहीं  माना  जा  सकता  :  wert  महोदय  किसी

 नियम  को  व्याख्या  इच्छा  के  श्रुति  नहीं  कर  सकते  ।

 at  पीलू  मोदी  क्या  मैं  यह  समझूं  कि  शापने  व्यवस्था  के  प्रशन  की  झोर  जानबूझकर

 ध्यान  नहीं  दिया  विधि  मंत्री  को  अरपना  भाषण  जारीं  रखने  दिया  ?

 श्रेय  महोदय
 :  बह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  बल्कि  नियम  109  के  wears  है  ।
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 हा
 8  1974  संविधान  (  विधेयक

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  want  to  raise  a  point  of  order.  I  rose  immediately  after
 the  motion  was  moved  by  the  Minister  (Interruptions).  No  prior  notice  is  necessary  for
 such  motions.  You  must  also  listen  to  our  friends  and  then  put  it  to  the  vote  of  the
 House.  .  .  .({nterruptions)

 महोदय  :  भापने  खाने  के  बाद  प्रश्न  उठाया  ।  जब  श्राप  लोग  सभा  भवन  के  बाहर

 खले  गये  तो  इन्होंने  कार्य  शुरु  किया  ।  कुछ  समय  के  बाद  भाप  दोहते  हुये  ज  और  दस्तखत  करके  इसे

 मुझे  fear

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  am  ready  to  quote  the  precedent.

 झचध्यक्ष  महोदय
 :

 आपने  मुझे  कहा  कि  मैं  आपके  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  नहीं  सन  रहा  था ।

 may  कहा  कि  श्राप  इसे  नियम  109  के  अधीन  उठाना  चाहते  हैं  ।  उत्तर  में  मैंने  कहा  कि  इसे  मेरे  पास

 भेड़िये  ।  इसमें  कौन  सी  बात  गलत  है  ।

 Sbri  Madhu  Limaye  I  have  three  reasons  for  seeking  to  adjourn  this  discussion
 Firstly,  it  is  unnecessary  because  there  is  ample  provision  in  our  Constitution  regarding
 ihi3.  S2coadly,  the  question  of  railway  strike  is  more  important  for  which  we  have  to  find
 time.  Let  this  dispute  be  kept  pending  until  the  meeting  of  the  Business  Advisory  Commi-
 ttee  is  convensd  and  some  time  is  fixed  under  rule  193  or  184.

 Thirdly,  this  Bill  has  bee:  put  on  Agenda  ‘without  any  notice.  What  is  it  importance
 More  important  items  like  shortage  of  tyres  &  tubes,  sofar  Inquiry  Commission  are  held
 up.  So,  why  so  much  haste  for  this  Bill  ?

 I,  therefore,  submit  that  (1)  this  Bill  may  be  kept  pending,  (2)  time  should  be  fixed
 under  Rule  193  or  194  for  discussion  on  Railway  Strike;  and  (3)  more  important  items  of
 discussion  should  be  given  precedence  over  this  Bill.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  [  have  also  sought  the  postponment  of  the
 discussion  on  this  Bill  since  it  is  not  so  much  urgent  as  to  get  precedence  over  other  more
 important  and  urgent  matters.  By  now  the  Railway  Strike  has  not  become  the  subject
 of  discussion  here,  what  would  be  people  think  of  us  all  ?  A  larger  number  of  our  friends  in
 Congress  here  perhaps  have  no  interest  in  the  dislocation  of  traffic,  arrests  of  large  number
 of  employees  and  a  serious  situations  caused  in  the  country  as  a  result  of  Railway  Strike.
 I,  therefore,  request  you,  Sir,  kindly  to  give  an  opportunity  in  any  way,  to  discuss  the  rail-
 way  strike  here.

 Then  the  MLAs  in  Bihar  are  of  their  own  accord  resigning  :  the  Jan  Sangh  MLAs
 have  already  resigned.  Socialist  MLAs  are  resigning,  other  are  also  resigning  ;  but  this
 Government  is  bringing  in  this  Constitution  Amendment  Bill  just  to  prevent  the  people
 from  asking  their  corrupt  representatives  to  resign.  So,  the  Government  is  not  having  honest
 intentions  behind  this  Bill.  The  time  of  the  House  should  not  be  accorded  for  this  Bill
 On  the  other  hand,  you  kindly  accept  our  motion  and  permit  a  discussion  on  railway  strike.

 ait  ज्योति मंथ  बसु
 :  इस  सभा  को  झाज  के  सब  से  अधिक  महत्वपूर्ण  मामले

 रेलवे  हड़ताल
 पर

 चर्चा  करनी  चाहिये
 ।

 इस  विधेयक  का  जहां  तक  संबंध  है  हमें  इस  का  श्रष्ययन  करने  के
 faa  समय  दिया  जाये  क्योंकि  यह  एक  विवादास्पद  मामला  है  ।

 141



 Constitution  (Thirty-Fifth  Amendment)  Bill  May  8,  1974

 सरकार  इन  कांग्रेसियों  को  संरक्षण  देना  चाहती  है  जो  श्री  भ्र पने  चुनाव कर्ता प्र ों  का  विश्वास खो

 ह चुके  ।  इस  प्रकार  सरकार  एक  तो  निरंतर  कानून  बनाने  के  लिये  सदन  का  समय  हड़पना  चाहती है

 दूसरे  रेलवे  हड़ताल  के  बारे  में  विपक्ष  को  अपनी  भावनायें  व्यक्त  करने
 का

 अवसर  नहीं  देना  चाहती

 इसलिये  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 meat  महोदय  :  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिये  रख  रहा  हूं  ।

 प्रो  ०  मघ  दण्डवत  मैं  प्रक्रिया  संबंधी  एक  वात  कहना  चाहता  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 में  संशोधन  करने  वाला  एक  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  विचार  के  वाद  यहां  सभा  में  ara  कौर  इस

 पर  श्री  we  लिमये  तथा  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  द्वारा  पेश  किये  गये  कई  संशोधन  स्वीकार  हुए  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  इसे  एक  पूर्वोद्धारण  माना  जाये  ।

 श्री  श्याम  नन्दन मिश्र
 :
 मैं  इस  प्रस्ताव  पर  बोलना  हूं  ।

 germ  महोदय
 :

 फिर  मुझे  ae  सदस्यों को  भी  समय  देना  पड़ेगा  ।

 थी  श्याम  नन्दन  मिश्र  यह  विधेयक  aaa  असंगत  है  इसके  द्वारा  रेलवे  हड़ताल  पर  चर्चा

 रोकने  का  ae  देश  की  जीवन-गति  को  है  ।  जबकि  wey  कई  अधिक  महत्वपूर्ण  मामलों  पर

 विचार  होना  शेष  है  तो  मैं  कहूंगा  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  शीघ्र  ही  बैठक  बुलाकर  इन  मदों  के  लिये

 समय  निश्चित  किया  जाये  ।  क्योंकि  इस  संशोधन  विधेयक  में  कई  पेचीदगियां  ञ ठ  इसलिये  इसे

 प्रवर  समिति  के  पास  भज  दिया  जाये  तथा  इस  पर  इसी  समय  विचार  न  किया  जाये  ।  वैसे  सन्न  के  अन्त

 में  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  का  कोई  ग्रौचित्य  भी  नहीं  है  ।  इसके  स्थान  पर  इस  समय  देश  के

 सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  विषय  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  पी  ०  जी०  मावलंकर  :  यह  तो  सही  है  कि  सभी  सदस्यों  को  यहां  के  नियमों

 तथा  का  पालन  करना  चाहिये  परन्तु  wa  समय  ar  गया  है  जबकि  इन  नियमों  का  भो  gator

 किया  जाना  जरूरी  हो  गया  है
 ।

 हमारे  बहुत  से  नियम  पुराने  पड़  गये  हैं  तथा  देश
 को  स्थिति के  अनुकूल

 नहीं  रहे  हैं  ।  हम  ब्रिटिश  संसद  की  परम्पराश्रों  का  पालन  करते  हैं  ।  हमें  यहां  सभी

 ait  के  संसद-सदस्यों  का  प्रतिनिधित्व  लेकर  एक  संसदीय  समिति  गठित  करनी  चाहिये जोकि  वर्तमान

 नियमों  तथा  परम्पराझों  में  उपयुक्त  संशोधन  की  सिफारिशें  करे  ।

 जब  श्राप  यह  कहते  हैं  कि  श्रमिक  स्थिति  तो  निरन्तर  रहने  वाली  है  कौर  इस  पर  चर्चा  नहीं

 होनी  चाहिये तो  हम  ame  विनिर्णय  का  पालन  तो  करते  हैं  परन्तु  सत्य  यह  है  कि  गत  सप्ताह  हमने  श्री

 फ़र्नान्डिस  तथा  way  नेताओं  की  गिरफ्तारी  के  प्रश्न  पर  चर्चा  की  उस  समय  हमारा  विषय  रेल  हड़ताल

 नहीं  था  राज  हम  हड़ताल  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।  झगर  हम  इस  विषय  को  राज  नहीं  उठाते  तो  कल

 कह  सकते  हैं  कि  हमने  इसे  कल  क्यों  नहीं  उठाया  था

 मेरा  भ्र भि प्राय है  कि  हम  sia  के  मामले  में  बहुत  पीछे  रहे  हैं
 ।

 विधि  मंत्री  ने  बहुत  कुछ

 कहा  है  परन्तु  शोर  तथा  व्यवधानों  के  कारण  हम  उनके  भाषण  के  कई  नहीं  सुन  सके  ।  न  जाने

 उन्होंने  गुजरात  के  बारे  में  क्या  कहा  जब  सारा  देश  रेल  हड़ताल  तथा  अन्य  विभागों  जैसे  हाक  व  तार

 इरादी  में  संभावित  हड़ताल  से  चिंतित  है  शौर  हम  इस  fats  पर  get  wat  न  करें  तो  देश  के  लोग  at

 कया  कहेंगे  |
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 हमारे  सामने  संविधान  32  वां  संशोधन  विधेयक  भी  है  जिसे  प्रवर  समिति  के  पास  भेजा  गया  है  ।

 बह  दल-बदल  से  संबंधित  है  जब  सरकार  इस  विधेयक  कें  पास  प्रवर  समिति  को  भेज  सकती  है  तो  यह

 विधेयक  इससे  भी  अधिक  विवादास्पद  है  ।  फिर  इस  विधेयक  को  सत्र  के  ग्रीम  दिनों  में  क्यों  रखा

 मैं  संसदीय  कायें  मंत्री  से  कहता  हुं--प्रधान  मंत्री भी  बैठी  e—fa  मैंने  कई  भ्रवसरों  पर  देखा

 है  कि  यहां  बहुत  कम  कांग्रेसी  सदस्य  मौजूद  होते  हैं  ।  हरनेक  बार  गणपूर्ति  का  प्रश्न  उठ  खड़ा  होता  है  ।

 हम  बार  गणपूर्ति का  प्रश्न  उठाते  भी  नही ंहैं  ।  परन्तु  संविधानानुसार हमें  गणपति का  पालन

 करना  ही  होता  है  ।  परन्तु  ale  महत्वपूर्ण  अवसरों  पर  भो  गणपूर्ति  नहीं  होती  ।  भ्रघिकांश  कांप्रेसी

 सदस्य  सभा  में  नहीं  होते
 ।  श्राप  कितना  ही  मैं  भ्रपनी  बात  पूरी  किये  बिना  नद्दी

 बढूंगा  !

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बहुसंख्यक  दल  के  ये  सदस्य  दिनों  तथा  eat  तक  सभा  मनु

 स्थित रहते  हैं  ।  wa  यह  संविधान  में  संशोधन  विधेयक  है  तथा  बड़ा  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  झापसे  सलाह  ली  है
 ?

 ये  लोग  तो  केवल  अपनी  संख्या  की  शक्ति
 है  \ के श्राधार

 पर  सत्न  के  अन्त  में  यह  विधेयक  पास  कराना  चाहते  हैं  ।  ag  तो
 बड़ी  खतरनाक  बात

 इस  श्राघार  पर  मैं  कहूंगा  कि  यह  विधेयक  तो  विचारा  जाना  ही  नहीं  चाहिये  था
 ।

 यदि
 भाना

 ही  तोनस  प्रस्ताव  के  साथ  श्राना  था  कि  इसे  प्रवर  समिति  के  पास  विचारार्थ  भेज  दिया  जाये

 या  फिर  उस  समय  aren  जबकि  कोई  शांतिपूर्ण  समय  रेल  हड़ताल  का  प्रसर  न  होता  ।

 at  ज्योतिर्मय  बसु  कप  मंत्री  महोदय  से  कहें  कि  वह  इस  विधेयक  को  फिर  पढ़ें
 .  .  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  कभी  अभी  पढ़  चुके  बाहर  चले  गये  at  इसमें  विधि  मंत्री

 का  क्या  दोष  है  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  How  did  it  come  ?  Do  you  with  that  the

 debate  should  be  purpose  ful  ?

 Mr.  Speaker  :  I  think  it  is  just  an  obstruction.  You  yourself  were  in  the  Business
 Advisory  Committee  where  a  decision  was  taken  in  this  matter.

 थ्री
 नरेन्द्र  कुमार  सात्वे  :  यह  तो  सही  है  कि  नियम  109  के  अधीन  सरकार  चर्चा  के

 बीच  में  कुछ  भी  पेश  कर  सकती  कौर  हम  इस  पर  चर्चा  से  डरते  भी  नहीं  हैं  परन्तु  हम  तो  इसका  विरोध
 कर  रहे  हैं  कि  सरकार  सभा  की  काथेवाही  अपनी  मन मरज़ी  श्रुति  चलाये  we  सभाध्यक्ष  तथा  सारे

 सदन  को  श्रपनी  ast  में  ले  ।  ऐसा  तो  हम  नहीं  होने  देंगे  ।  हमें  नियमों  का  पालन  भी  शिष्टता  के  साथ

 करना  है  ।  नियम  109  को  नियम  341  के  साथ  पढ़ा  कौर  समझा  जाना  चाहिये  ।  नियम  341  मैं

 लिखा  है  कि  यदि  अध्यक्ष  महोदय  यह  समझें  कि  चर्चा  में  व्यवधान  सभा  के  नियमों  का  दुरुपयोग  है  तो

 वह  इस  नियम  को  पेश  किये  जाने  से  रोक  सकते  हैं  ।

 1 wa  यह  विधेयक  पेश  करना  नियम  109  का  दुरुपयोग  ही  है  q  नियम  341  के  welt  बाप

 इसे  रोक  निजी  या  फिर  तुरन्त ही  के  लिये  रख  दीजिये
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 mean  भदोही  :
 मैं  श्राप  से  सहमत  हूं  ।  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  ने  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  उन्होंने

 इतना  कहा  है  कि  we  एक  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहते  हैं  ।

 at  ज्योति मंथ बसु  :  नियम  109  के  अधीन  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वाजपेयी  कहते  हैं  कि  सभा  स्थगित  कर  दी  जाये  |  सब  कुछ  जल्दबाजी

 में  हो  रहा

 शो  एस०  एम०  बनीं  मेरे  दल  की  ae  से  कोई  नहीं  बोला है  ।

 लिमये ने  प्रस्ताव  पेश wera  महोदय
 :

 मैं  किसी  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  श्री  म

 किया है  कि  चर्चा  को  स्थगित  किया  जाये  ।  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।  प्रश्न  यह  है  ।

 ‘fe  विधेयक  पर  वाद  विवाद  स्थगित  किया  जाये  1”

 लोक  सभा  में  aa  विभाजन  eat
 Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  41  विपक्ष मे  228

 Ayes  Noes

 प्रस्ताव  श्रस्थीकृत  ट्झ्ञा
 The  motion  was  negatived

 थ्रो  ह्योतिमंय बसु  :  मैं  नियम  340  के  भ्रमित  एक  wer  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहता  हूं  ।

 महोदय  यह  संगत  है  ।  मैं  इसकी  अ्तसति  नहीं  देता  ।

 थो  ज्योति मंथ  बसु  :  यह  संगत  है  मैं  oat  लिखित  सुचना  दे  चुका  सभा  से  पूछ

 ध्रध्यक्ष  महोदय  फिर  मैं  यहां  किस  लिये  हूं  ।

 श्री  मल  चन्द  डागा  ने  संशोधन  संख्या  1  पेश  किया  है  परन्तु  वह  यहां  नहीं  हैं  ।  श्री  बाजपेयी

 ने  संशोधन  संख्या  13  पेश  किया  है  ।

 ay  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  झपना  संशोधन संख्या  13  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 were  महोदय  :  इस  पर  चर्चा  विचाराधीन  wer  प्रस्ताव  के  साथ  होगी  ।  wa  श्री  चटर्जी  ।

 थ्रो  समर  गुह  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  कल  की  कार्य  सूची  में  कोयला  खान

 are  विधेयक  मद  का  जिक्र  है  ।  aa  उसे  जारी  करने  की  बजाय  हमें  संविधान  (

 विधेयक  पर  चर्चा  करने  को  कहा  जा  रहा  है  ।  कोयला  खान  वाले  विधेयक  पर  एक-दो  सदस्य

 बोल  भी  चुके  इस  विधेयक  पर  बोलने  के  लिये  मैंने  कुछ  नोट  तेयार  किये  हैं  परन्तु  सभा  से  पीछे

 बिना  ही  ate  हमें  सुचित  किये  बिना  ही  कार्य-सूची  में  परिवहन  कर  दिये  गये  हैं  ।  इसका  कया  मतलब

 संविधान  संशोधन  विधेयक क्या  यह  उस  विधेयक  पर  चर्चा  को  रोकने  का  षडयंत्र  नहीं है

 wal  के  लिये  हमें  कतिपय  सिद्धांतों  का  झ्रध्ययन  भी  तो  करना  होता  है  .।  हमें  wer  देशों  की  किसी  प्रक्रिया

 का  भी  अनुसरण करना  चाहिये  ।
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 संविधान  (  विधेयक

 इस  देश  में  संविधान  में  बया  प्रावधान  हैं  ?  हमने  उमसे  परिचित  होने  का  प्रयास  किया  ।  परन्तु

 ि  ही  बिना  हमें  या  सदन  को  बतायेਂ  कार्य-सूची  बदल  दी  गयी है  ;  सरकार  इस  विधेयक

 को  अपनी  सदस्य  संख्या  के  बल  पर  हम  पर  थोपना  चाहती  है  ।

 बिहार  विधान  सभा  के  भंग  करने  की  मांग  पहले  से  ही  की  जा  रही  है  ।  जबकि  देश  में  ऐसी

 पैदा  हो  गई  है  तो  फिर  हमें  उपयुक्त  तैयारी  का  भौका  दिये  बिना  ही  एक  दम  से  यह  विधेयक

 वेश  कर  दिया  गया  है  ।  सरकार  सिद्धांतों  से  बुरी  तरह  डरती  है  कौर  नैतिकता  से  घबराती  है  ।  वह  केवल

 eal पर  erst  चलाना  जानती  है  ।  सरकार  प्रादेशिक  बी०  एस०  एफ०  की  सहायता  से

 शासन  चलाना  चाहती  है  ।  इसी  प्रकार  वह  यहां  सभा  में  भी  अपनी  शक्ति  का  प्रयोग  करना  चाहती  है  ।

 were  महोदय  :  गुह  साहेब  ।  यह  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  श्राप  तो  भाषण  दे  रहे  हैं

 कृपया  बैठिये  |

 थो  समर  gg  :  मैं  भ्रामक  ध्यान  कार्य-सूची  में  परिवर्तन  की  ar  दिला  रहा  हूं ।

 थी  मघ  लिमये  :  मेरा  भी  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  श्री  गह  ने  सारी  बातें  नहीं  की  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  है ०  ने  कहा  कि  यह  विधेयक  ait  पेश  हुमा  ।

 मैंने  बताया  है  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  कहा  है  कि  ये  दोनों  संशोधन  एक  दूसरे  के  बाद  लिये  जायें  ।

 wet  की  कार्य-सूची  में  इन्हें  शामिल  किया  है

 थी  समर गह  :  यह  है  ।

 at  पीलू  मोदी  :  यह  झूठ है  ।  श्राप  fers  देखिये  ।  आपने  जानबुझकर  कायें  मंत्रणा  समिति

 को  बताया  था  परन्तु  यह  अनुरोध  नहीं  किया  था  कि  यह  विधेयक  8  मई  को  दी  पेश  हो  ।  आप  इस  प्रकार

 इनकी  अनुमति नही  दे  सकते  |

 श्री  एस०  एम  ०
 बनर्जी  स्थगन  श्रीताल  के  बाद  बिहार  से  एक  सदस्य  को

 बोलने  को  कहा  ।  वह  खड़े  हो  चुके  थे  ।  जब  श्राप  अपना  fie  दे  ही  चुके  हैं  तो  हम  दुखी  मन

 इसे  स्वीकार  करते  हैं  ।  wa  प्रश्न  यह  है  कि  पहले  तो  संशोधन  बविधेयर्क  है  और  उसके

 फोरन ही  संशोधन  विधेयक  श्री  रहा  है  ।  हम  अपना  संशोधन  देना  चाहते  थे  ।

 were  महोदय  :  यह  बहुत  स्पष्ट  है  कि  ag  संविधान  संशोधन  विधेयक  संख्या  35  होगा

 थ्रो  एस०  एम०  बनर्जी  :  श्राप  संशोधन  पेश  करने  की  ञ  दीजिये  ।  वह  संशोधन

 विधेयक  पर  बोल  रहे  थे  जोकि  देश  में  ही  नहीं  है  ।  हम  किस  पर  चर्चा  कर  रहे  चौतीसवां  संशोधन

 विधेयक  कहां  है  ।  हम  फिर  sod  विधेयक  पर  कसे  चर्चा  कर  सकते  हैं
 ?

 बताइये  हम  पर  चर्चा

 कर  रहे हैं  या  पर  ?  ea

 mera  महोदय  :  वह  तो  उस  दिन  सभा  के  सामने  ar  चुका  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  मेरा  व्यवस्था का  न्नग्ा  MG
 yor

 है  कि  वह  सभा  के  समक्ष  नहीं  है  ।  हम

 संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  रहे  हैं  जिसको  नम्बर  दिया  जा  रहा  है  ।  श्राप  इस  पर  संख्या

 भी  ठीक  से  नहीं  लिख  सकते  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  उस  दिन  उठी  थी  कौर  मंत्री  महोदय  ने  सभा  की  स्वीकृति  से  उसे

 वापस  लेकर  उसे  करने  का  संशोधन  पेश  करने  के  लिये  कहा  था  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  rise  on  a  point  of  order  and  first  of  all  I  submit  the  basis
 there  of.

 You  please  refer  to  item  13  of  the  Revised  list  of  Business  for  yesterday.  It  says  :

 Keshav  Deo  Malviya  to  move  ‘that  the  Bill  to  provide  for  the  conser-
 servation  of  coal  and  development  of  coal  mines  and  for  matters  connected  therewith
 or  incidental  thereto,  be  taken  into  consideration.

 Amendments  printed  on  seperate  list  to  be  moved.

 Also  to  move  that  the  Bill  be  passed.

 Now  you  please  refer  to  Bulletin  Part-I,  item  12  :

 Coal  Mines  (Conservation  and  Development)  Bill  1974  Discussion  on
 motion  for  consideration  of  the  Bill  was  resumed.  Shri  Damodar  Pandey  continued
 his  speach.  His  Speach  was  not  concluded.

 The  discussion  on  the  Bill  was  not  concluded.

 8.30  P.M.

 My  point  is  that  when  a  discussion  on  coal  mines  (Conservation  and  develop~
 ment)  Bill,  1974  is  giving  on,  you  cannot  change  it  to  some  other  item  until  a  motion  is
 not  passed  under  Rule  109  to  that  effect.

 As  regards  order  of  Business  rule  31(1)  says

 “31(1)  A  list  of  business  for  the  day  shall  be  prepared  by  the  Security
 General  and  a  copy  thereof  shall  be  made  available  the  use  of  every

 So,  the  unfinished  legislative  business  should  have  come  first.  Had  the  hon.
 Minister  acted  with  some  Wisdon,  he  would  have  given  a  contingency  notice  under
 rule  109  for  the  adjournment  of  the  debate.  Since  it  has  not  been  done,  it  is  irregular
 and  wrong  to  consider  Shri  Gokhale’s  motion.  You  may  named  the  list  of  business I
 draw  your  attention  towards  the  adjoining  of  your  office,  Sir  It  is  quite  possibily
 that  the  mistaxk2  miy  have  comnitted  inadvertantly,  I  do  not  doubt  the  benifits.

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्य-सूची  के  सरकारी  विषय  सरकार  द्वारा  निश्चित  किये  जाते हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye :  I  wanted  to  draw  your  attention  to  this  mistake  and  you

 should  amend  it,  otherwise  the  functioning  of  your  office  would  be  exposed  to  criticism

 and  I  do  not  want  that  your  office  should  become  a  subject  of  controversy.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  स्पष्टीकरण  देने  को  कहूंगा  ।  इसमें  मेरे  कार्यालय  का  कोई

 दखल  नहीं  है  ।

 सत्रों  afar  :  मंत्री  महोदय  को  कोयला  विधेयक  पर  चर्चा  को  स्थगित  करने  का

 |  ह
 प्रस्ताव  पेश  करना  चाहिये  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  हमें  सरकारी  कायें  की  सुची  भेजते  हूँ  शौर  हम  उसे  कार्य-सूची में  रख

 देते
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 के०  त  :  गत  20  वर्षों  से
 az क  प्रक्रिया  रही  है  कि  जब  किसी  fates  दिन  को  कोई

 विशेष  ary  रखा  जाता है  तो  हम  सब  पहली  मद  के  रूप  में  उसे ही  रखते  बाकी  बाद

 में  ।  यही  परम्परा  wa  तक  रही  है

 श्री  wa  लिमये
 :

 सभा  में  तदनुरूप  प्रस्ताव  रखें  बिना  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  I  rise  on  a  point  of  order.  What  is  the  position  of  the
 Bill  which  was  being  discussed  yesterday...

 Shri  Madhu  Limaye  :  That  has  gone  with  the  wind.

 Shri  Atal  Bihari:  Vajpayee:  Is  their  not  the  practice  ?  Would  you  prepare  the  order
 paper  on  the  advice  of  the  Government  ?  Would  the  G  overnment  dictate  to  you  as
 to  whom  should  be  the  order  paper  ?

 wert  महोदय
 :

 सरकारी  कार्य  का  क्रम  सरकार  ही  बताती  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Yesterday,  when  we  adjourned,  it  was  said  that  Shri
 Pandey  would  continue  his  speech.  Where  is  Shri  Pandey  ?  Would  that  Bill  be  hanging
 fire,  There  should  have  been  a  motion  for  adjourning  the  discussion.

 mean  महोदय
 :
 मैं  ने  बुलेटिन  देखी  है  a  यह  संख्या 7  पर  लिखा  है

 :-

 "8  1974  को  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  उनका  पास  किया  नाना

 (1)  संविधान
 संशोधन )

 1974

 (2)  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  1974”

 उन
 पर

 चर्चा  का  दिन  भी  निश्चित  हैं  ।  सरकारी  कार्य  को  तरतीब  देने  का  कार्य  सरकार  का  है  ।

 श्री  afar  हम  सरकार  के  इस  अधिकार  को  चुनौती  तो  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  हम  तो  कह  a SN

 हैं  कि  विधेयक  पर  विचार  कल  qu  नहीं  छुपा  था  ग्रोवर  राज  कल  का  निष्पादित  कार्य  लिया  जाना  चाहिए

 था  ।  उसके  बाद  ही  संविधान  विधेयक  at  ।  wa  यह  उस  पहले  विधेयक  को  पूरा  किये

 बिना  सरकार  बीच  में  कुछ  aq  विषय  लेना  चाहती  है  तो  उसके  लिये  उसे  पहली  चर्चा  को  स्थगित  करने

 हेतु  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहिये  ।.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कार्यसूची  में  बहुत  से  विधेयक  रखे  जाते  हैं  ate  यदि  पहले  विधेयकों  से

 समय  बच  जाता  तो  उन्हें  चर्चा  के  लिए  ले  लिया  जाता  जहां  तक  इत विधेयकों  सम्बन्ध  है  इन्हें  तो

 विशेष  रूप  से  8  मई  के  लिये  रखा  गया  था  ।

 शो  संविधान :  यह  तो  प्रक्रिया  का  प्रश्न है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  विधेयक  पर  चर्चा  प्रारम्भ

 करने  से  कोयला  विधेयक  पर  हो  रही  चर्चा  की  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  पेश  करना  चहिये  था  ।

 mae  महोदय  :  बुलेटिन  को  देखने  से  तो  ऐसा  लगता  है  कि  मंत्री  महोदय  ae  पहले  कह

 चुके  हैं  कि  ora  इन  विधेयकों  पर  चर्चा  की  जायेगी  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  The  order  paper  should  not  be  prepared  in  accordance
 with  the  wishes  of  the  Government.
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 Vaisakha  18,

 aia  (Saka)

 Mr.  Speaker  ;  The  Order  Paper  is  exactly  the  same  as  it  was  announced.

 ‘Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  According  to  that.  the  discussion  of  Coal  Bill  should
 have  come  to  an  end  yesterday.  As  that  discussion  was  not  concluded  yesterday.
 this  discussion  should  be  adjourned.  We  oppose  it.

 wt  सोनिया  :  कल  यह  कहा  गया  था  कि  इस  पर  चर्चा  आठ  तारीख  को  की  जायेगी  ।  उस  समग्र

 किसी
 प्रकार  की  प्राथमिकता  निर्धारित  नहीं  की  गई  थी  ।  चर्चा  को  स्थगित  करने का  प्रस्ताव  पहले  धराना

 चाहिये था  ।

 श्री  पोल  मोदी  :  यह  ईमानदारी  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  खैर

 वास्तविक  प्रक्रिया
 की  बात  तो  मैं  इस  समय  नहीं  कर  परन्तु  इस  पर

 आपत्ति  उठाने  का  उचित  अवसर  तब  था  जब  इसकी  घोषणा  की  गई  थी  ॥

 श्री  संविधान  :  उस  दिन  हमें  क्या  मालूम  था  कि  चर्चा  ag  रह  जायेगी
 ?

 we  इसे  कैसे  उठाया

 जा  सकता है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :.  नियमों  के  भ्रन्तगत  व्यवस्था  है  कि  किस  सरकारी  कार्य  को  प्राथमिकता  देनी

 इसका  निर्णय  अध्यक्ष  द्वारा  के  नेताਂ  के  साथ  विचार  विमश  करने  के  बाद  किया  जायेगा  ।  किसी  दिन

 के  लिये  निर्धारित  कार्य  में  तब  तक  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  जब  तक  भश्रध्यक्ष  उस  परिवर्तन  के

 बारे  में  पूर्णतया  संतुष्ट  न  हो  ।  जब  कार्य  की  घोषणा  की  गई  उस  समय  श्रांपत्ति  की  जानी  चाहिये  थी  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  सदन  के  कार्य  की  घोषणा  ही  कब्र  को  गई  थी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्य  की  घोषणा  मेरे  साथ  तथा  सदन  के  नेता  से  विचार-विमर्श

 सचिव  द्वारा  की  जाती  है  ।  इसके  बारे  में  कायें  मंत्रणा  समिति में  विचार  किया  गया  था  ।  उस  समय  कोई

 विपत्ति नहीं  उठाई  गई  थी  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  इसके  लिये  ग्र वसर  ही  नहीं  दिया  गया  ।

 अघ्यक्ष  महोदय
 :

 प्रक्रिया  को  बनाये  रखने  के  उद्देश्य  से  हम  मंत्री  महोदय से  नियम  109  के

 wad  इस  चर्चा  को  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  को  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  विक्रम  महाजन  ):  स्थगन  प्रस्ताव  की  कोई  ग्रा वश्य कता  नहीं  हैं  ।

 at  श्यानम  नन्दन  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 sere  महोदय
 :

 यदि  नियमों  के  पालन  में  कोई  त्रुटि  रह  गई  है  तो  मैंने  उसमें  सुधार  करते
 का

 अवसर
 दे

 दिया  है  ।  परन्तु  इस  बात  को  मान  मर्यादा  का  प्रश्न  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये
 |

 थ्रो  छू ०  के०  एम०  इसहाक
 :

 इस  मामले  में  नियम
 109

 क  नहीं  होता
 ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  कोई  भी  शभ्रापत्ति  श्री  गोखले  के  भाषण  आरम्भ  करने  से  पूरव

 उठाई  जा  सकती  थी  ।  wa  इसे  नियम  109  के  अन्तर्गत  कैसे  उठाया  जा  सकता  है  ?
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 wan  यह  प्रत्या  पुर्णतया  गलत  है  ak  भ्रष् यक्ष  महोदय  के  निर्णय के  बारे  में

 में  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने  तो  श्राप  लोगों  के  सुझावों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  ही  ऐसा  कहा  था  ।  यदि

 आप  को  यह  मान्य  नहीं  है  तो  fax  श्री  tae  तीसेक  पर  झपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं

 शी  एच  ०
 कार

 ०
 गोखले  :  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  इस  विधेयक  पर  चर्चा  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव

 वस्तुत  किया  गया
 तो  उस  समय  इस  पर

 चर्चा
 हुई  मत-विभाजन भी  हुमा  था  ।  सदन  द्वारा

 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  सदन  द्वारा  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर
 a

 विचार  feat

 )

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 निश्चय  ही  सदन  द्वारा  यह  निर्णय  किया  गया  था  ।  यदि  आपको  सदन  का

 निर्णय  ही  मान्य  नहीं  है  तो  फिर  अन्य  कौन  सी  प्रक्रिया  अपनाई  सकती  है  ?

 श्री
 क०

 रघु रामे या
 :

 सदन  में  भराये  दिन  ऐसा  होता  है  कि  जब  भी  नियम  193  के  अधीन किसी

 प्रस्ताव  पर
 भी

 किसी  संवैधानिक  संशोधन  पर  विचार  निर्धारित  समय  में  समाप्त  नहीं  हो  पाता  हम
 उसे

 किसी  अन्य  दिन  के  लिये  स्थगित  कार्य-सूची  के  अनुसार  नया  विषय  विचार  के  लिये  ले  लेते

 विचाराधीन  विषय  की  चर्चा  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  औपचारिकता  को  अधिक  महत्व
 नहीं

 दिया  जाता  ।  इस  सदन  की  ऐसी  प्रया  रही  है  ।

 ऐसे  मामलों  में  ment  महोदय  का  निर्णय  ही  afer  होता  है  ।  वह  चाहते  हैं  तो  मैं  सदन

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  ज़िन  विधेयकों
 पर

 चर्चा  पूर्ण  नहीं  हो  पायी  उन्हें छोड़  कर  राज  की  कार्यसूची
 के  च्  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 mene  महोदय
 :

 कया  सदन  श्री  रघुरामैया मैया  की  इस  बात  से  सहमत  है  कि  गद्य  संख्या
 17

 19  पर  चर्चा  स्थगित  कर  दी  जाये  ?

 कुछ  जी  हां  ।

 meat  महोदय  :  ये  सदन  को  मान्य  है  ।  यह  किसी  नियम  के  अन्तर्गत  नहीं  ora  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  What  sort  of  requ  i  2d  चक et  ie  this  Tf  it
 eo  Aidt  is  not  a  motion,

 why  a  voting  is  being  sought  on  it  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  ऐसा  ड्राप  लोगों  की  इच्छा  का  चादर

 करते  हुए  किया  जा  रहा  है  ।  वैसे  यह  किसी  नियम  विशेष  के  श्रन्तगंत  नहीं  जाता
 ।

 श्री  सोम  नाथ  चटर्जी  :  श्री  रघुरामैया  द्वारा
 जो  निवेदन  या  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 क्या  वह  सदन  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कद  चुका  हूं  कि  दहम  सरकार  द्वारा  सुझाई गई  काले-सुची  को

 >
 अक्सर  स्वीकार  कर  लेते  तो  वह  सदन  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  हम  सदन की

 भावनाओ  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कर  सकते

 149



 Constitution
 (Thirty-Fifth  Amendment)  Bill  May  1974

 a

 श्री  श्याम  नन्दन  साथ  :  श्री  समर  गुह  द्वारा  जो  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  गया  उसे  श्राप  सहित

 रमा
 माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  अलग  ढंग  से  समझा  si  उनका  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  यह  था  कि  क्या

 प्राज  की  कार्यसूची  नियम  25  के  अनुसार  ही  बनाई  गई  थी  ।  नियम  25  के  अनुसार  कार्यसूची  बनाते

 समय  अध्यक्ष  को  सदन  के  नेता  के  साथ  विचार-विमर्श  करना  होता  यदि  ऐसा  विचार-विमर्श  नहीं

 किया  गया  था  तो  फिर  नियम  25  की  आवश्यकता ही  क्या

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  संसदीय  कार्य  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  का  नियम  प्रक्रिया

 में  कोई  स्थान  ही  नहीं  तो  फिर  उसका  महत्व  ही  क्या  है

 यदि  यह  सब  नियमानसार  है  तो  फिर  विधि  मंत्री  द्वारा  किये  गये  आंशिक  भाषण

 यह  कहना  कहां  तक  ठीक  2  कि  ऐसा  करने  का को  कार्यवाही-वृत्तांत में  रखने  का  क्या  औचित्य

 निर्णय  कार्य-मंत्रणा  समिति  में  किया  गया

 Mt  के०  मैंने  कार्य-मंत्रणा  समिति  का  बिल्कुल  उल्लेख  नहीं  किया है  । मैंने  शुक्रवार

 र  दिया
 4
 को  5  मई  की  की  घोषणा  कर  दी  थी  ।  मैंने  अध्यक्ष  महोदय के  भ्रादेशानुमार

 c नी  ।  वेसे  व्यक्तिगत  रूप  से  मेरी  अभी  भी  यही  राय  है  कि  सदन  की  कार्यवाही  नियमानुसार  ही  चल  रही

 थी  ।  गत  20  वर्षों  की  प्रथा  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  कह  सकता  हं  कि  इस  प्रकार  के  ग्रौपचारिक

 प्रस्ताव  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  ऐसा  मैंने  केवल  श्रेय  महोदय  की  इच्छा  का  चादर  करने  के

 लिये  किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  सुझाव  पर  अरपना  प्रस्तुत  किया  इसके  लिय

 उनकी  सराहना  करता  हूं  ।  वास्तव  में  हम  सदन  की  भावनाश्रों  का  ही  सम्मान  करना  चाहते  थे  ।  यह

 कार्यवाही  में  छप  चकी  है  ।  सदन  इससे  सहमत  हो  गया  है
 ।  प्र्  इस  पर  मैं  कोई  व्यवस्था

 का  प्रश्न  नहीं  उठाने  दूंगा  ।  ॥  सोमनाथ  चटर्जी |

 श्री एच  ०  कार  गोखले  :  संविधान (  संशोधन )  विधेयक  का  सम्बन्ध  दल-बदल से  है  |

 meat  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  सदन  yr मं  कहा था  कि  वह वह  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहेंगे  ।  मैं

 उसके  लिये  सहमत  हो  गया  था  ।

 श्री  समर  गह  :  मेरा  व्यव  का  प्रश्न है  ।

 श्री  सोमनाथ  adel —  का  बला  चुका | अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श

 उपाध्यक्ष महोदय  पोठासीन  हुये

 1. ह  in  the  Chai puty  Speaker

 कुछ  सदस्य खड़े  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  सब  बैठ  जाइये  ।  मैं  एक  करके  श्राप  सब  की  बात  सुनूंगा  |

 150



 18  1896  )
 Ao  eee

 संविधान  (35at  विधेयक
 ne  ला

 ait  एस  ०  एस  ०  :  मैंने  संविधान  (324  विधेयक  की  एक  aft  मंगवाई  थी  ।

 संविधान  के  संशोधन  को  संशोधन  से  पहने  पेग  नहों  किया  जा  सकता  |  दसरे

 संसदीय  कार्य-मंत्री द्वारा  कहा  गया  है  कि  5  बजे  विधेयक  पर  मतदान  (

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्राप  सब  की  बात  सुनूंगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  श्राप  सभी  कम  से  कम

 no  कि  इस  समय  संविधान  (354 शब्दों  में  अपनी  बात  कहने  का  प्रयत्न  कीजिये  ।  पहली  बात  यह
 > पर  विचार  किया  a  ।

 सदन  का  निर्णय  सर्वोच्च  है  कौर  वह  कुछ  भी  करने  के  लिये
 स्वतन्त्र  जहां तक  5  बजे  मतदान की  बात  वह  तो  केवल  रूप  से  बता  दिया

 जाता  है  ताकि  सदस्यों  को  उसकी  जानकारी  रहे  ।  सदन  की  सहमति  के  बिना  तो  कोई  भी  विधेयक  पारित

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  समय  हमें  विधायक  पर  चर्चा  प्रारम्भ  कर  लेनी  चाहिये  ।

 at  समर  गह  :
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्  यह  है  कि  संसदीय  कार्यमंत्री  द्वारा  दिया  गया

 वक्तव्य  नामक  है  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  कार्य-मंत्रणा  समिति  में  जो  acer  उपस्थित  वे  उनके

 निर्णय  से  सहमत  नहीं  थे
 ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कोयला  खान  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिये  जो

 दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया गया  उसके  अ्रनुसार  उस  विधेयक को  दो  घंट ेका  समग्र  देकर  कभी  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  में  भी  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  कोयला  खान

 विधेयक  की  चर्चा  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  प्रारम्भ  कर  दी  जायेंगी  ।

 meu  महोदय :  मंत्रणा  समिति  में  जो  भी  निर्णय  किया  a

 के  समक्ष  जाता  है  ग्रोवर  सात  की  अनुमति  के  बाद  ही  उस  पर  विचार  प्रारम्भ  किया  जाता  है  ।

 काय  मंत्रणा  समति  की  वात  इतनी  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।

 दूसरे  3  मई  के  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  ड  मई  1974  को  आरम्भ  होने

 वाले  सप्ताह  में  संविधान  संशोधन  )  विधायक  ate  संविधान  (  वां  संशोधन  )  पर  विचार  किया

 जायेगा  ।  इस  की  घोषणा  मंत्री  महोदय  कर  दी  गई  ।  उसके  बाद  प्रथा तु सार  द्वारा  इसका

 अनुमोदन  कर  दिया  गया  था  ।

 ad  यह  सब  कूछ  पूर्ण  उत्तरदायित्व  के  साथ  कौर  वर्तमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  हु्आ  है  ।  हमें इसे

 जब  हमारे  कुछ  विशिष्ट  नियम  नहीं  होते  तो  हम  कुछ  को  ak  प्रथा  को  भी  मान

 लेते  हैं  ।  ऐसी  परम्परा  रही  है  कि  जब  सरकार  किसी  विधेयक  कें  स्थान  ot  किसी  अन्य

 की  देना  चाहती  है  तो  हम  प्रायः  उसकी  बात  भाम  लेते  wa  सरकार  श्राज के

 विधेयक  विशेष को  विशेष  महत्व  देना  चाहती है  ।

 मेरा  सदन  से  निवेदन  है  कि  इस  मामले  पर  पहले  ही  श्राप  लोगों  कीं  प्रत्यक्ष  महोदय  |  साथ

 काफी  बड़ा  हो  चुकी  है  ।
 सर्र

 इस  बहस को  यहीं  समाप्त  हमें  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्भ  करनी

 चाहिये  ।  श्री  चटर्जी

 श्री  पी०  जी०  सावलंकर
 :
 मैं  श्री  बनर्जी  व्यवस्था

 '
 के  प्रश्न  के  बारे  में  दो  एक

 बातें  पुछना  चाहता  जब  पीठासीन  अघिकारी  इस  बात  से  सहमत  होते  हैं कि  कई  बातें  हमारे  वर्तमान  नियमों

 के  श्नन्तगंत  नहीं  कुछ  स्थितियों  में
 वह  तो

 फिर  उनमें  सुधार  करने  का
 यत्न  कयों  नहीं  किया  जाता  ।  दूसरी  बात  कि  विधि  मंत्री  को  ote  क्सर  फिर से  देना  चाहिए  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ara  की  कार्यवाही  बहुत  ही  ग्र साधारण  ढंग  से  चल  रही  है  ।  हमें  किसी  भी

 बात  को  मान  मर्यादा  का  प्रश्न  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  सदस्य  महोदय  मंत्री  महोदय का  वक्तव्य

 नहीं  सुन  पाये  मंत्नी  महोदय  को  कोई  श्रापत्ति  नहीं  तो  वह  अपना  वक्तव्य  दोहरा  सकते  हैं
 ।

 श्री  एच०  कार  गोखले  :  विधेयक  पहले  ही  पुरःस्थापित  किया  जा चुका  ATT  की  इच्छानुसार

 मैं  झपना  वक्तव्य पुनः  पढ़  सकता हूं

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  प्रनच्छद  101  190  में  संशोधन  करना  है  जिनके  अनसार  कोई  भी

 संसद  या  विधानसभा  सदस्य  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से  त्यागपत्र  दे  सकता  है  ।  इन  श्रनुच्छदों  के  अन्तर्गत

 सदस्य  were  सभापति  को  लिखकर  त्याग-पत्न  दे  सकता  परन्तु  देखने  में  यह  प्राया  है  कि  कई

 बार  सदस्यों  को  अ्रनच्छेद  संख्या  101  शारिवा  190  के  प्रन्तगंत  त्याग-पत्न  देने  पर  विवश  कर  दिया  जाता

 है  ऐसा  वातावरण  बना  दिया  जाता  है  कि  सदस्य  को  त्याग-पत्न  देना  ही  पड़ता  ||  इस

 त्याग-पन्न कहना  गलत  है  ।  त्याग-पत्र तो  वह  है  जो  स्वेच्छा से  तथा  बिना  किसी  दवाव  के  दिया  जाए

 we  वर्तमान  विधेयक  के  प्रस्तुत  करने  का  उद्देश्य  ही  यही  है  कि  अनुच्छेद  संख्या  101  तथा  190  के

 अन्तर्गत  वाले  त्याग-पत्र  स्वेच्छा  से  दिये  जायें  न  कि  किसी  के  दबाव में  हराकर

 अनिच्छापूर्वक fet  जायें  ।  पीठासीन  अधिकारी  त्याग-पत्न स्वीकार  करने  से  पूर्व
 sam  सहा  हीम  को

 सुनिश्चित  कर  लेगा  ।  इस  संशोधन  के  माध्यम  से  सदस्य  को  संविधान  द्वारा  दिये  गये  अधिकार को

 प्रभावशाली  बनाना  है  ।

 इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  सिफारिश  करता  हूं

 कि
 विधेयक

 पर  विचार
 किया  जाये  कौर  इसे  स्वीकार

 किया  जाये  t

 श्री०  मधु  दण्डवत (  :  सत्र  समाप्त  होने  में  केवल  दो  दिन  रह  गये  हैं  ।  मैंने  अध्यक्ष  महोदय

 को  लिखा  था  कि  सावधि  को  बढ़ा  दिया  जाय  ताकि  रेल  हड़ताल  के  मामले  का  हल  निकाला  जा  सके

 उस  प्रस्ताव का  क्या  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  |

 थ्रो  सोमनाथ weal  :  दुर्भाग्य  बात  हे  कि  अध्यक्ष  महोदय  ने  महत्वपूर्ण  विषय  पर

 दिये  गये  स्थगन  प्रस्ताव  को  स्वीकार  न  करके  प्रस्तुत  विधेयक  पर  करने  की  अनुमति  दी

 से  विधायक  पर  विचार  करना  सदन  का  समय  खराब  करना  ऐसा  लगता  है  कि  सत्ताधारी  दल

 बहुमत  का  दुरुपयोग  कर  रहा

 मह  विधेयक  लोगों

 का

 व्यान

 न

 रखने  वाली  सरकार  दारा  जनता  पर  अपना  शासन  थोपने  का जीता  जागता  उदाहरण  है  ।  संविधान  सत्ताधारी  कांग्रेस  के  हाथों  में  खिलोना  बन  कर  रह  गया  है

 eure  ि  क्र  क  seared  े  पीज  करने  eee  rh aa  करप  था  से  संव  कला

 लोगों  के  हित  में  होगा  ।  लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि  प्रस्तुत  संशोधन  लोगों  के  हितों  को  ध्यान  में  न

 रखकर  झपने  दल  की  भलाई  के  लिय  पेश  किया  जा  रहा  है  ।  प्रस्तुत  संशोधन  राजनीतिक  उद्देश्य

 पेश  किया  गया  है  ।  यह  प्रस्ताव  लोगों  की  भाव नाश् ों  का  दमन  करने  के  लिये  पेश  किया  गया
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 ee  संविधान

 (
 ् संशाधन ) नन

 विधेयक

 विधेयक  के  उपायों  कौर  कारणों
 के

 वक्तव्य  में  कहा  है  कि  हाल  ही  में  ऐसे  कई  मानते

 थ  ह  ि  ा  ey  ा  य  न  मर  भग

 ह  fees  ा  ।  परन्तु  यह  श्राम  बात  नहीं  हो  सकती  ।  जब  सरकार

 अपने  वचन  से  फिर  जाये  तो  जनता  के  पास  क्या  विकल्प  है  ।  वे  पांच  वर्ष  तक  निष्क्रिय  होकर  बन

 रहें  और  सरकार  के  अत्याचारों कौ  सहते  रहें  ?  कया  उनको  भ्र पनी  उठाने  का  कोई  अधिकार

 नहीं  ?  ऐसे  में  यदि  जनता  किसी  को  त्याग-पत्र  देने  पर  मजबूर  करती  है  तो  केवल  इसीलिये कि

 ध् महसुस करती  है  कि  man  सदस्य  भ्रष्टाचार पूर्ण  हथकंडे  अरपना  रहा  है  te  यदि  ऐसे  हालात  में

 सदस्य  को  न्याय-पत्र  देने  के  लिय  मांग  की  जाती  है  तो  क्या  इसे  दबाव  कहा  जायेगा
 ?

 यदि  कोई  मंत्री

 यह  महसूस  करता  है  कि  उसका  दल  जनता  का  हित  नहीं  कर  रही  कौर  सोचकर वह

 देता  तो  क्या  यह  कहां  जायगा  कि  उसने  होकर  त्याग-पत्र  दिया
 ?

 हमारे  संविधान  में  जनमत  संग्रह  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  इसलिये  यह  आशा  नहीं  की

 जा  सकती  कि  लोग  चप-चाप  न्याय  सहते  रहेंगे  ।  जिस  राज्य  में  कांग्रेस  दल  की  सरकार  वहां  लोग  उस

 सरकार  को  बदलने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  गजरात  में  तो  ऐसा  हो  ही  चका  है  कौर  बिहार  में  भी  ऐसा  होने

 वाला है  ।  इन्हीं  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  वर्तमान  संशोधन  पेश  कर  के  अपने  सदस्यों  को

 संरक्षण देना  चाहती  है  ।

 में  सरकार पर  लगाना  चाहता  हे  कि  यह  विधेयक  पारित  करके  लोगों के  साथ

 fea  जाने  वाले  ara  को  विधि संगत  तथा  संवैधानिक  बनाना  चाहती  (६  ।  गरीबी  हटाया  की  बजाय

 देश  की  श्राम  जनता  को  राजनीतिक  क्षेत्र  से  दूर  करना  चाहती  है  ak  लोगों  तथा  निर्वाचित  प्रतिनिधियों

 बीच  एक  सीमारेखा  लगाना  चाहती  है  ।  यह  विधेयक  लोगों  के  लिये  हितकारी  है  इसलिये  हम  इसका

 पूर्णतया  विरोध  करने  हैं  ।

 न्यायाधीशों  अतिलंघन  पर  चर्चा  के  दौरान  सरकार  ने  अमेरिका  atk

 ब्रिटन  के  संविधान  का  हवाला  दिया  मानों  वे  कोई  धम ग्रन्थ  ।  लेकिन  इन  देशों  में  भी  त्याग-पत्र  सदस्य

 द्वारा  भ्र पने  हाथों  से  लिखकर  भेजा  जाता  है  |

 वर्तमान  विधेयक  जनता  के  लिये  हितकारी  नहीं  हो  सकता  ।  वर्तमान  संशोधन  में  व्यवस्था  की  गई

 है  कि  त्याग-पत्र  सभापति  या  अध्यक्ष  द्वारा  स्वीकार  किया  जायगा
 a

 त्याग-पत्र  स्वीकार  करने  से

 ने  इस  बात  की  जांच  कर  लेंगे  कि  त्याग-पत्र  स्वेच्छा  से  दिया  गया  है  कौर  यदि  उन्हें  जानकारी  मिलती  है

 कि
 त्याग-पत्र  स्वेच्छा  से  नहीं  दिया  गया  तो  वे  त्याग-पत्र  स्वीकार  नहीं  लेकिन  यह  नहीं  बताया

 गया  कि  जानकारी  प्राप्त  करने  के  स्रोत  कया  होंगे  ।

 इस  संशोधन  के  माध्यम  से  पीठासीन  अधिकारी  को  दलगत  राजनीति  में  प्रवेश  करने  की  व्यवस्था

 को  गई  है  ।  यह  बड़े  शर्म  की  बात  है  ।  जानकारी  प्राप्त  करने  का  स्रोत  क्या  होगा
 ?

 कया  इस  मामले में

 धन-न्यायिक  अथवा  प्रशासनिक  जांच  कराई  जायेंगी
 ?

 क्या  उन  व्यक्तियों  को  नोटिस  जारी  करके

 बलाया  जायेगा  जिन्होंने  सम्बन्धित  सदस्य  के  पास  जाकर  त्याग-पत्र  देने  की  मांग  की  थी
 ?

 अध्यक्ष  द्वारा

 किये  जाने  वाले  प्राधिकार  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  प्रयोग  किये  जायेंगे  अथवा  प्राधिकार सदन  की

 कार्यवाही  के  प्रस्तुत  mat  इस  बात  का  निर्णय  कोन  करेगा  कि  किस  प्रकार  की  जांच  कराई  जाये
 ?
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 क्या  विधि  मंत्री  ऐसे  नियम  बनायेंगे  जिनका  पालन  श्रेय  को  करना  इसका  we  यह  gat  कि

 संसद  के  अध्यक्ष  था  सभापति  क्रो  दलगत  राजनीति  में  घसीटा  जायेगा  ।  मान  लीजिये  अध्यक्ष  को  कोई

 जानकारी  प्राप्त  करनी  है  तो  वह  किस  माध्यम  से  जानकारी  प्राप्त  करेगा
 ?

 सम्मति  पीठासीन
 |  Shri  Ishaque  Sambhali  in  the  Chair

 इस  प्रकार  अध्यक्ष  एक  सब  इन्सपैक्टर  के  रूप  में  काम  करेगा  ।  इसलिये  यदि  यह ह  विधेयक  पारित

 हो  जाता
 है

 तो  इस  का  शरर  यह  हमा  कि  storey  को  पुलिस  के  सब  इन्सपैक्टर  के  रूप  में  यह  जांल  करनी

 होगी  कि  अपराध  gar  है  waar  नहीं  ।  दो  वय  पुर्व  निर्वाचन  विधि  में  संशोधन  करने  के  उद्देश्य  से  दोनों

 सदनों  की  संयुक्त  समिति  गठित  की  गई  ||

 अध्यक्ष  महोदय  से  एक  सर्व-सम्मत  निवेदन  किया  गया  क्योंकि  संयुक्त  समिति  में  एक  ग्रत्यन्त

 महत्वपूर्ण  विषय  पर  विचार  किया  जाना  वह  उसके  सभापति  बनें  ।  मामले  के  विवादास्पद  होने

 के  कारण  उन्होंने इन्कार  कर  दिया  था  ।  यदि  कोई  सदस्य  त्याग-पत्न  दे  देता  शै  तो  पी  ठासीन

 भ्रमणकारी  कैसे  जान  सकता  है  कि  उसने  त्यागपत्र  स्वेच्छा  से  दिया  अथवा  किसी  राजनीतिक  पार्टी  के  दबाव

 के  कारण  दिया  है  ।  यदि  विधि  मंत्री  चाहते  हैं  कि  जनता  ऐसा  न
 करे

 तो
 वह  जनता

 को
 मूलभूत

 भ्र धि कार

 दें  ।  श्राप  जनता  को  उसकी  श्राधारभत  श्रावश्यकताओ्रों  से  वंचित  नहीं  रख  सकते

 श्री  दिनेश  चन्द्र  ग्रो स्वा मो  (  गोहाटी  )  श्री  चटर्जी  ने  बताया  है  कि  प्रजातन्त्र  एक  प्रक्रिया है  ।

 उस  प्रक्रिया  को  बनाये  रखने  के  लिये  इस  विधेयक  की  आवश्यकता  पड़ी  ।  यदि  प्रजातन्त्र  को  बनाये  रखना

 है  विधायकों  पर  इस  प्रकार  के  दबाव  तौर  हिसा  की  ऐसी  घटनाओं  रोकना  चाहिये  ।  यदि

 विधायकों  को  कुछ  लोग  झपना  कार्य  करने  में  बाघा  डालते  हैं  तो  वे  देश  कौर  समाज  की  सेवा  नहीं  कर

 सकत t

 मैं  विरोधी  सदस्यों  से  कहना  चाहता  हे  fe  इस  देश  में  ऐसे  हुए  हैं  कि  भावनात्मक  झ्राघार

 पर  क्षेत्रीय  मामलों  पर  हिंसापूर्ण  घटनायें हुई  थीं  ak  समय  कर  लोगों  ने  समझ  लिया  था  i

 जब  तक  हम  लोगों  को  उचित  संरक्षण  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  हम  ara  कत्तव्य  नहीं  निभा  सकेंगे  ।

 मैं विधि  मंत्री  को  यह  विधेयक  लाने  के  लिये  बधाई  देता  हं  ।  उन्होंने  इसके  द्वारा  कछ  मामलों  को  विनियमित

 किया  है  ।  उनका  कथन  है  कि  एक  बार  जब  कोई  सदस्य  त्याग-पत्र  दे  देता  है  तो  प्रनच्छद  1011  3)

 के  oda  were  के  पास  कोई  शभ्रधिकार  नहीं

 एक  बार
 जब  त्याग-पत्र  दे  दिया  जाता  है  तब  अध्यक्ष  के  पास  कोई  अधिकार  नहीं  रह रह  जाता

 '
 |  है

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय
 के

 निर्णय  के  अनुसार  अध्यक्ष
 को

 त्यागपत्र  की  सत्यता  एवं  eaten  दाते
 के

 बारे  में  विचार  करने  का  अधिकार  है  ।  ट्रावनकोर  कोचीन  उच्च  न्यायालय के  1952 के  निर्णय  के  प्रसार

 भ्रनुच्छेद  101 के  रंगत  त्यागपत्र  का  स्वेच्छा  से  होना  निहित है
 ।  विधि  मंत्री  का  कथन  है  कि  जिस

 क्षण  त्यागपत्र  प्राप्त  हो  जाता  है  यह  तभी  से  लागू  मानता  जाता  है
 ।

 अनिश्चितता  के  इस  वातावरण  में

 सुधार  करने  के  लिये  एक  विधेयक  तैयार  किया  गया  है  तब  मैं  नहीं  समझता  कि  उसका  विरोध  कयों  किया

 जा  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  &  किः  weer  को  मामले में  घसीटा  गया  जै @  |  ae  पहला  a  प्रचार

 नहीं  है  कि  cert  संबद्ध  किया  गया  है  ।  न्यायालय  के  भी  इस  बारे  सें  यहीं  निर्णय  far  ध्यान
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 को  त्यागपत्रों
 की

 सत्यता
 सनौर  स्वैच्छिक होने  का

 य  लेना  होता  है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  ने

 थी  इस  बारे  में  नियम  बनाया  है  ।

 इस  संविधान  संशोधन  विधेयक  से  पहले  भी  कई  विधान  vat  ने  ऐसे  कानून  बनाये  थे  ।

 परन्तु  राज्यों  द्वारा  विधायकों  को  संरक्षण  मिले  तथा  घ्रन्यों  द्वारा  न  मिले  इससे  तो  यही  est  है  कि

 विधि  मंत्री  द्वारा  रखे  गये  विधेयक  का  विरोध  a  किया  जाये  ।

 ata  भ्रांति  इस  लिये  उठाई  जा  रही  है  कि  भारी  श्राथिक  संकट  के  बावजूद  कांग्रेस  पार्टी  इस

 देश  की  जनता  का  समन  प्राप्त  किये  हुए  है  जैसा  कि  उत्तर  प्रदेश  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  के  हाल  के  निर्वाचनों

 से  स्पष्ट  है  जहां  कि  भारी  आन्दोलन  चले  थे  ।

 दूसरी  बात  बुलानेਂ  तथा  जनमत  संग्रह  के  बारे  में  है  ।  हमारे  संविधान  में  इन  दोनों  के  लिये

 स्थान कयों  नहीं  ?  जनमत  संग्रह  में  क्या  व्यवस्था  है  ।  इसमें  किसी  विशेष  विधेयक अथवा  वैधानिक

 व्यवस्था  को  जनता  के  समक्ष  राय  जानने  के  लिये  रखा  जाता  है  ।

 जिन  देशों  में  जनमत  संग्रह  की  व्यवस्था  उन  देशों  की  जनसंख्या  बहुत  कम  है  वहां भी

 इस  व्यवस्था का  प्रयोग  बार-बार  नहीं  किया  जाता  ।  उदाहरणों  स्वीडन  के  संविधान  में  जनमत  संग्रह

 की  व्यवस्था  1992  में  शुरू  हुई  लेकिन  उस  समय  से  लेकर  we  तक  केवल  तीन  बार  इसका  प्रयोग  किया

 गया  ate  वह  भी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषयों  के  लिखे  ।  यह  व्यवस्था  केवल  जनसंख्या  वाले  देशों  के  लिये

 व्यवहायें  यदि  हम  इसका  प्रयोग  तो  इससे  जटिलताएं  उत्पन्न  होंगी  ।

 जहां  तक  प्रत्याह्लान का  संबंध  उस  व्यवस्था के  अनुरूप  अमरीकी  संघीय  संविधानों में  यदि

 कुछ  लोग  मिल  कर  एक  याचिका  दें  कि  अमूक  विधायक  अपने  कर्तव्यों  को  उचित  तरीके  से  नहीं  निभा

 तो  इस  याचिका  के  सत्यापन  के  उपरान्त  सदस्य  को  चुनाव  लड़ना  है  कौर  यदि  जनता
 का  बहुमत  उसके  पश्न  में  तभी  वह  वापिस  बुलाया  है  लेकिन  यदि  यह  प्रावधान  हम  अपने

 संविधान  में  रखेंगे  तो  उसका  नतीजा  केवल  यही  होगा  कि  हमारे  देश  में  हर  वक्त  चुनाव  होते  रहेंगे ।

 विपक्षी  दल  बहुत  कठिनाई  में  पड़  जाएंगे  ।

 यह  भी  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  सदस्य  द्वारा  दिया  जाने  वाला  त्यागपत्र  स्वैच्छिक है  अथवा  कि

 दल  दबाव  में  .  हराकर  दिया  जा  रहा  है  ।  यदि  सदस्यਂ  अघ्यक्ष  महोदय  के  समक्ष  कहता  है  कि  मैं  स्वेच्छा शर  वे

 से  त्याग पत्न दे  रहा  हूं  तो  वह  स्वेच्छिक है  ।  किन्तु  यदि  कोई  सदस्य  त्याग पत्न  देने  के  बाद

 अध्यक्ष  महोदय  को  बताता  है  कि  उससे  त्यागपत्र  जबरदस्ती  दिलवाया  गया  nm >
 तब  वह  त्यागपत्र  स्वैच्छिक

 नहीं  होगा  t

 यह  विधेयक  प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  की  सुरक्षा  करने  वाला  है  ।
 मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं

 ।

 श्री  डी०  के०  पंडा  :  सभापति  तक  इस  विधेयक संबध  हाल ही  में

 कुछ  ऐसी  घटनाएं  हुई  हैं  जिनके  कारण  सरकार  को  सदस्यों  से  जबरदस्ती  त्यागपत्र  दिलवाए  जाने  को  रोकने

 के  उपाय  करने  की  आवश्यकता  महसूस  हुई  है  ।  कुछ  मामलों  में  तो  सदस्यों  द्वारा  स्वयं  अपनी  इच्छा  से

 त्यागपत्र दिये  जाते  हैं  ।  पर  कुछ  मामलों  में  सदस्यों  से  जबरदस्ती  त्यागपत्र  दिलाया  गया  है  ।  अध्यक्ष

 महोदय  को  श्रबन  इस  बात  की  जांच  करनी  होगी  कि  यह  त्याग पत्न  स्वेच्छा  से  दिया  गया
 >
 ठ  at  कि

 दस
 के  दबाव  में  जाकर  दिया  गया  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यदि  केवल  संशोधन  द्वारा  इस  बात  की
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 कामला
 को  लाएं  फि  —— Tarra  agra  grr  wae  ama  द  fae  a  ae  ead  िललननननाण्णण  होकर  प्रत्यक्ष

 महोदय  को
 दिया  तो  सारी  समस्या  हल  हो  जाएगी  ।  यदि  कोई  सदस्य  है  अस्पताल  में  तो

 भा  उसके  लिये  व्यवस्था  की  जा  सकती  |  किन्तु  सारी  बात  अध्यक्ष  महोदय  पर  नहीं  छोड़ी  जा  सकती ।

 क्योंकि  त्याग पत्न  स्वेच्छा  से  दिया  गया  या  दबाव  के  कारण  इस  बात  की  जांच  अध्यक्ष  महोदय  कभी

 नहीं  कर  सकते
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  aaa  का  कि  त्यागपत्र  सदस्य  द्वारा

 भ्रपने  से  लिख  कर  भ्रध्यक्ष  महोदय  को  स्वयं  दिया  लायें  ।  गुजरात  तथा  बिहार  में  हो  रही

 घटनाओ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  सरकार  संविधान  में  सदस्य  के  प्रत्यागमन  की  व्यवस्था  नहीं  करती

 ही  सह  अधिकार  मंदर
 को  प दे  जाये  बहे  शांतिपूर्ण ढंग  से  इस  बात  का  निर्णय

 र
 ले  कि  यदि  कोई  सदस्य  fasta  aaa  दायित्वों  को  उचित  तरह  से  नहीं  निभा  तो  वह  उस  पद

 पर  बना  रहने  का  भ्रमणकारी  है  awa  नहीं  ।  a  aaa  विचारों  की  अभिव्यक्ति  मतदान  द्वारा  कर  सकते  हैं

 me  यह  अधिकार  उन्हें  दिया  जाये  ।  इस  विषय  पर  विस्तृत  विधेयक  लाने  का  यह  उचित  समय

 प्रत्येक  समाजवादी देश  में  प्रत्याह्लान  की  व्यवस्था  हम  देश  में  भी  ऐसी  व्यवस्था  प्रदान  कर

 सकत  हैं ।

 मेरा  है  कि  मंत्री  महोदय  प्रत्याह्लान  के  अ्रधिकार  पर  एक  विस्तृत  विधेयक  प्रस्तुत

 कर  तथा  दूसरे  विधायक  संशोधन  के  संबंध  में  मैंने  जो  सुझाव  प्रस्तुत किया  है  उस  पर  बिचार  करें  ।

 wea  महोदय  का  दर्जा  मजिस्ट्रेट  तक  नहीं  घटाया  जाना  चाहिये  ।  इन  सुझावों  के  साथ  मैं  एक  बात

 की  कौर  प्रापक  ध्यान  ऑ्राकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  देश  में  प्राचीन  संकट  फैल  रहा  है  ate  प्रतिक्रियावादी

 शक्तियां  इस  मौके  का  पुरा  लाभ  उठाने  की  इंतजार  में  हैं  |  वह  अपनी  नेतागिरी  कायम  करना  चाहते

 इसे  रोका  जाना  चाहिये  ।

 थो  ato  एस०  स्टीफन  में इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मुझे  wear  है  कि

 a  जबकि  देस  की  स्थिति  स्पष्ट इस  विधेयक  पर  इतने  लम्बें  वाद-विवि  को  आवश्यकता  क्यों  पड़े  र

 अधिक  समस्या  के  कारण  काफी  संतोष  पाप  बिहार  ae  गुजरात  में  जो  कछ  भी  हमा

 वह  देग  के  ग्न्य  भागों  में  भी  हो  सकता  मत  यदि  हम  यने  प्रजातांत्रिक  ढांचे  को  भिन्न-भिन्न

 होने  से  बचाना  चाह तति  > ह  तो  हमें  इस  उपाय  को  शोघ्तिशोीघ्र  अपनाना  होगा

 हमारे  संविधान  निर्मितियों  के  संसद  सदस्यों  तथा  विधान  नागों  के  सदस्यों  के  पद  तथा  प्रतिष्ठा

 के  सम्बन्ध  में  तथा  जनता  के  विभिन्न  वर्गों  के  द्वारा  उनके  साथ  किये  जाने  वाले  व्यवहार  के  सम्बन्ध

 में  ग्रसने .  ही  विचार  थे  ।  उनको  स्वस्थ में  भी  इस  बात  को  तराशा  नहीं  हो  सकती  धी  कि  संसद  सदस्यों  तथा

 राज्य  की
 विधान  सभाओं  के  सदस्यों  का  कभी  घेराव  होगा

 श्रीमान  होगा  उन  पर  दबाव  डालकर

 देने उनको  त्यागपत्र  के  लिए  बाध्य  किया  जा  सकता
 है  । र

 माननीय  सदस्य  श्री  पंडा  ने  कहा  है  कि  यदि  सदस्य  cama  wrt  हाथ  से  लिखकर  wert

 महोदय  को  स्वयं  प्रस्तुत  करें
 तो

 इसका  श्र  होगा  कि  सदस्य  स््ेष्छा  से  त्यागपत्र  वे  रहे  हैं  में
 उनस  यह

 पूछना  चाहता  हूं
 द  क  une  किसी  सदस्य  को  जबर्दस्ती  पांच  छह  meth  पकड़  कर  जीप  में  डाल  दें  ग्रोवर

 उसे  त्यागपत्र  लिखने  के  लिये  विवश  करें  और  झश्यक्ष  महोदय  के  समक्ष  प्रस्तुत  करते  के  लिये  हैं  तो

 उसके  पास  क्या  विकल् है है 1  यदि  वह  अध्यक्ष  महोदय  के  समझ  जाकर  कहत  है  कि  यह  त्यागपत्र  मुझसे

 जबरदस्ती  लिखाया  गया है  तो  दरवाजे  से  बाहर  जाते  पेर  उनको  क्या  दुर्दशा  होगी  इसका  श्रीमान  श्राप

 लगा  सकते  wy  mee  acer  को  or  य प्वटा त्यागपत्र  गागा देना  होदा  दा  सरों  जग  se  कया  त्यागपत्र
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 सदस्य  द्वारा  स्वयं  नाम  करने  से  इस  बात  की

 नाको
 हो

 गरे

 fe  सदन

 comer

 ee

 के

 ४  कह

 इस  बात  का  पता  केवल  अध्यक्ष  महोदय  ही  ते  हैं  कि  सदस्य  द्वारा  त्याग  पत्र  स्वेच्छा  से

 गया  #  मथता  नही ं।

 शो  aaa  साठे  पोठासोन
 Shri  Vasant  Sathe  in  the  Chair  |

 मेरे  विचार  में  यही  एकमात्र  उचित  ढंग  ्र || mera  महोदय  इसी  प्रक्रिया  को  अपना  रहे

 गुजरात  म  AT  ग्रा  > 1.0  बहू  बहुत  शर्मनाक  है  ।  जनता  के  प्रतिनिधियों  पर  अत्याचार  किया
 ०

 गया  यदि  कुछ  लोग  भ्र  हैं  तो  उन्हें  भ्रष्टाचार  से  रोकने के  तरीके  हैं  ।  क्या  श्राप  नश  में

 चर  नागा  जब दस्ता  त्यागपत्र  मांग  सकत

 हाव  का  घटनाओ  से  य  स्पष्ट  हो  गया है है  कि  संसद  सदस्यों  ate  राज्यों  की  विधान  सभा  के

 सदस्यों  को  भी  उपायों  को  आवश्यकता  केवल  त्यागपत्र  देने  से  उनका  विधान  जीवन  समाप्त

 नहीं  हो  जायेगा  az  राष्ट्रीय  महत्तर  का  बिशप  है  क्योंकि  यह  कड़ा  जा  रहा  है  कि  विपक्षी  दल  इस  प्रकार

 वियात  सदियों  को  भंग  कराकर  देश  के  प्रजातांत्रिक  ढांचे  को  fame  रहे  इसलिये  सुरक्षा  उपाय

 बहत  वीके  हैं

 माननीय सदस्य  श्री  डी०  के०  पंडा  ने  सुझाव  दिया  है  कि  हमारे  देश  के  संविधान  में  भी  प्रत्यावहन

 )  की  व्यवस्था  होना  चाहिये  ।  सभी  समाजवादी  देशों  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था ह ै1
 में  भक्तों  यह

 जानना  चाह  ट  कि  क्या  वह  एक  ऐसे  बादल  प्रणाली  वाले  समाजवादी  देश  का  नाम  बता  सकते हैं

 जिसमें  प्रत्याह्लान  की  व्यवस्था  यह ह  व्यवस्था  कंवल  उन्हों  देशों  में  जहां  कि  एक  दल  की  सत्ता  है

 दौर  यह  व्यवस्था  भो  उम  दल  की  शक्ति  बढ़ाने  का  एक  उपकरण  यदि  कोई  व्यक्ति  दल  का  कहना

 नहीं  तो  उसका  प्रत्यागमन  किया  जाता  अतः  यह  व्यवस्था  यहां  पर  लागू  नहीं  हो  सकती

 हम  प्रशासन  में  स्थिरता  चाहते  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  mag  का  afar  बिल्कुल

 अपगत  इत  ग्रंथकार  को  प्रदान  करके  हम  aw  लिये  ale  खतरा  सोल  qa  में  में  कहना

 चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  पर्याप्त  नहीं

 श्री  समर  qe  :  मैं  नियम  352
 के

 अधीन  एक  व्यवस्था  प्रश्न  उठाना  चाहता  हुं  ।

 इसमें  कहा  गया  है  बोलते  समय  कोई  सदस्य  (5)  उच्च  प्राधिकार  वाले  व्यक्तियों  के  पग्राजरण  पर  श्राप

 नहीं  करेगा  जब  तक  कि  चर्चा  उचित  रूप  में  रखे  गये  मूल  प्रस्ताव  पर  आाधारित  न  उपधारा (7)  के

 राजदोहात्मक  मानहानिकारक शब्द  नहीं  कहेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  किस  उच्च  प्राधिकार  वाले  व्यक्ति  पर  आक्षेप  किया

 श्री  समर  गह  उन्होंने  सर्वोदय  नेता  कौर  प्रसिद्ध  कांग्रेसियों  के  चरित्र  पर  आक्षेप  किया

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  न  तो  किसी  उच्च  प्राधिकार  वाले  व्यक्ति  के  चरित्र  पर  प्रक्षेप

 किया  है  ate  नहीं  किसी  के  बारे  में  मानहानिकारक  शब्दों  का  प्रयोग  किया  यह  कोई  व्यवस्था

 T  प्रश्न  नहीं  है  ।  में  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  श्री  स्टीफन  भाषण  जारी  .  रखें  ।
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 थो  सी०  एस ०  स्टोरीज ़:  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  प्रजातांत्रिक  ढांचे  की  सुरक्षा  wen  है  ।  संसद

 को  श्र  विधानसभाश्रों  को  जानबूझकर  उपहास  का  पात्र  बनाया  जा  रहा  है  अगर  कोई  संसद  सदस्य  या

 राज्य  विधान  सभाओं के  सदस्य  नियमों  का  उल्लंघन  करते  हिसा  का  प्रयोग करते
 +  तथा

 कारक  शब्दों  का  प्रयोग  करते  हैं  तब  कोई  ऐसी  व्यवस्था  अवश्य  होनी  चाहिये  जिससे  सदस्यों  को  सदन

 की  बैठकों  में  भाग  लेने  mara  घोषित  किया  जा  सके  ।

 इन  सब  सुझावों  के  साथ  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  ह्

 थी  सेहझियान  )  सभापति  में  इस  संविधान  संशोधन )  विधेयक

 विरोध  करता  घ् [2 |  मझे  श्रामण्य  है  कि  इस  विधेयक  को  पारित  करने  में  इतनी  जल्दबाजी  ५  की

 जा  rr म  2  मर ही  दूसरा  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  जो  कि  के  सम्बन्ध  |

 विचार  में  अधिक  महत्वपूर्ण  है  wie  उसे  दूसरे  सत्र  पर  टाला  जा  रहा  है  ।  यदि  संसद  सदस्यों  ate

 सभाओ  के  सदस्यों  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  am  वाकई  चिंतित  कार  प्रदान  करना  चाहत प

 अध्यक्ष  के  पद  को  विश्व  की  नजरों ह  तो
 हमें

 कोई
 आपत्ति  नहीं  पर  कार्य  को  पूरा  करने  हेत

 में  मजाक  का  पात्र  बनाया  जाये  यह  हमें  मंजूर  नहीं  हैं  r  यह  wer  का  कार्य  नहीं  त्रि टिश हा

 आफ  कामंस  में  कहा  जाता  है  कि  अध्यक्ष  जिसके  ru  न  देखने  को (Speaker)  एक  ऐसा  व्यतीत है

 ध  है
 त
 ् ्  को  कात

 ste  न  बोलने  को  उसे  स्पीकर  की  संज्ञा  राजा  को  संदन  के  निर्णय

 बताने के  लिये  दी  गई  है  ।  a  स्वयं  कोई  नहीं  ले  सकता  |  पर  इस  संशोधन के

 जोकि  उसके पद  गरिमा के  विपरीत  ।
 लार  हुन  उसे

 गा
 कार्य  जा  रद

 2

 इस  विधेयक  को  पीठासीन  शभ्रधिकारियों के  सम्मेलन मेंਂ  विचार  विमर्श  करके  ही  लाया  जाना  उचित

 था  क्योंकि  यह  न  केवल  संसद  सदस्य  पर  ही  लाग  होंगा  बल्कि  राज्यों  की  विधान  सितारों  के  सदस्य  भी

 इसकी  सीमा  में  mag  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिये  पहले  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा

 चाहिये

 अ
 में  इस  बात  के  पक्ष  में  Q  कि  zara  डालकर  या  जब्ती  त्यागपत्र  दिलाना  उचित  नहीं  है  ग्रोवर

 इसलिये वह  श्रनच्छेद  101  का  संशोधन  करना  चाहते  हैं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सदस्य  को  पद

 से  त्यागपत्र wa  हाथों  लिखकर  अध्यक्ष  या  सभापति  जो  भी  पीठासीन  ,  उसे  देना  चाहिये ।  ड्राप

 इसको  हटाना  चाहते  हैं  पर  में  संविधान  के  ऐसे  कई  ० ् प्रनुच्छेदों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हु  जिसमें  समान

 शब्दावली  का  उपयोग  किया  गया  यहीं  बात  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  सभी  के  त्यागपत्र  के  सम्बन्ध  में  कहीं  गई  इनसे  सम्बन्ध  सभो  भ्रनच्छदां

 में  समान  शब्दावली  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  झगर  आप  शभ्रतच्छेद  101  की  शब्दावली  बदलना  चाहते

 लो  आप  इस  बात  का  भी  साधनप्राथ  ध्यान  रखें  कि  भ्रनच्छेदों  में  भी  उसके  ग्राम्य  शब्दावली रखी

 जाय

 यदि  किसी  सदस्य  को  दबाव  में  त्यागपत्र  देना  पड़ता  तो  वह  ०  अधिकारों  की

 अ्रथवा  इसकी  जाच
 रक्षा  हेतु  न्यायालय

 की
 शरण

 ले
 सकता  त्यागपत्र  स्वेच्छा  से  दिया  गया  है

 मामले  में यायालय  कर  सकते  यह  उनका  काम  1 al  न्यायालय  इसी  उद्देश्य
 के

 लियें  बने  एक

 एक  सदस्य  द्वारा  भेजा  गया  त्याग पत् नें  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  मया
 aie

 ग्र धि सूचना

 भी  जारी  कर  दी  गई  लेकिन  वह  त्यागपत्र  जालीं  उस  सदस्य
 ने

 न्यायालय  की  शरण  ली
 कौर

 उस

 े  श्वा पग  यासीन  किया  गया ।  शरीर
 अधिसूचना को को  घोषित  कियां  गया  कौर  सदस्य  की  ga  उसके  पद
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 18  ल  1596  संविधान  (  संशोधन )  विधेयक

 त्यागपत्र  को  जांच  करने  का  काम  लाना  qt  छोड़  fet  wat  तभी  अध्यक्ष के  निर्णयों  को  न्यायालय

 तक  ले  जाया  उदाहरण  के  लिये  यदि  पांच  दह  त्यागपत्र  zee  प्रस्तुत  किये  जाते  हैं  जिसमें  से
 मध्य  कुछ  को  स्वेच्छा  से  किये  गये  समझ  कर  citer  कर  लेने  हैं  rae  कुछ  को  ame  से  दिलाये  गये

 समझ  कर  मंजूर  नहीं  फिर  भी  उनके  निर्णय  को  न्यायालय  में  ले  जाया  ।  यह  कार्य  अघ्यक्ष

 पद  को  गरिमा  के  gaze  नहीं  उन्हें  ऐसा  काय  साप  कर  उनका  दरजा  STITT  जा  ्  है

 में  इस  विधेयक  का  विरोध  करना

 था  बौछार  शक्ल  इस  संविधान  संशोधन  बीटेक  को  समझने  तथा  उसको

 नाने  की  आवश्यकता  को  जानने

 के

 लिये  देश  में  जो  कुछ

 बट

 रहा
 है  उस

 पर  ध्यान  देना  ra  है माननीय  सदस्य  श्री  चटर्जी  ने  कहा है  कि  यह  विधेयक  राजनीतिक  उद्देश्य  से  प्रेरित  है  पर मैं  यह  कहना
 x चाहता  ह  fe  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  राजनैतिक  zit  से  प्रेरित  आन्दोलनों  को  विफल  करने  का  हैं ।

 ay  1967 से  लेकर  1971  के  चनावों  तक  देश  में  राजनैतिक  अनिश्चितता  थी  पर  बर्ष  1971

 से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सरकार  के  कार्यकरण  में  स्थिरता  at  1972  1973 के  चनावों

 में  विपक्षी  दलों  की  बुरी  तरह  हार  हुई  कौर  इसलिए  वह  देश  की  प्रजातांत्रिक  संसदीय  प्रणाली  को  भंग
 करना  चाहते  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  हमने  देश  के  लोगों  से  गरीबी  हटाने  तथा  aa  ट्र  करने
 के  संबन्ध  में  कई  वायदे  किए  हैं  ।  facie  दल  यह  कह  सकते  हैं  कि  हम  असफल  रहे  किन्तु  हम

 कहते हैं  कि  हम  काफी  अधिक  समय  तक  सफल  रहे  हैं  ।  ae  इन  राजनीतिक  दलों  द्वारा  संसदीय  तरीकों

 से
 भिन्न  तरीकों  को  श्रपनाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  विरोधी  दलों  द्वारा  प्रथम  परीक्षण  गुजरात

 में  सफलतापूर्वक  किया  गया  जहां  राज्य  विधानमंडल  के  सदस्यों  पर  सभी  प्रकार  के  श्रपसानजनक  तथा

 शारीरिक  एवं  नैतिक  दवाब  डाले  गये  ।  इन  दवाबों  के  परिणामस्वरूप  उन्हें  त्यागपत्र  देना  पड़ा  ।

 यह  बताया  जाता  है  कि  अन्य  लोकतांत्रिक  देशों  के  संविधानों  में  इस  प्रकार  का  कोई  उपबन्ध

 नहीं  किया  गया  द  |  जब  इस  देश  क  संविधान  तैयार  are  पास  किया  जा  रहा  तो  उस  समय  किसी

 यह  नहों  सोचा  था  कि  संसद  तथा  राज्य  विधान  मंडलों  के  सदस्यों  पर  भी  उनके  त्यागपत्रों  को  प्राप्त  करने  के

 लिये  दबाव  डाला  यह  हम  सभी  के  लिये  दुर्भाग्य  ake  शर्म  की  बात  हमें  ऐसी  स्थितियों

 में  धकेल  दिया  गया  है  जहां  हमें  इस  प्रकार  के  उपायों  को  प्रयोग  में  लाना  पड़ा  है  ।  यह  मानना  पड़ेगा

 कि  इस  देश  में  कुछ  इस  प्रकार  के  त्याग पत्न  बढ़ते  जा  रहे  जिन्हें  हिसा  के  द्वारा  प्राप्त  किया  जा  रहा

 है  ।  यह  भी  कहा  जा  रहा  कि  यदि  अध्यक्ष  को  जांच  करने  का  काम  सौंप  दिया  जाता  तो  उनका

 जा  कम  करके  एक  सब-इंस्पेक्टर के  दर्ज  के  बराबर  रह  इस  विधेयक  में  उपबन्ध  के  द्वारा  यह

 कहा  गया  है  कि  वह  इस  प्रकार  की  जांच  करेंगे  जैसा  कि  वह  उचित  समझेंगे  ।  इसका  we  यह  नहीं  है  कि

 वह  साम्य  तथा  प्रक्रिया  के  कानन  के  प्रश्नगत  जांच  जिस  तरह  भी  वह  उचित  समझेंगे  अपने  प्रापक

 सन्तुष्ट  करेंगे  ।  मैंने  एक  संशोधन  पेश  किया  है  जिसके  अनुसार  यदि  सदस्य  इस  प्रकार  के  त्यागपत्र  देन

 के  एक  माम  के  भीतर  wy  त्यागपत्र  को  औचित्य  अथवा  स्वैच्छिक  स्वरूप  की  पुनः  पुष्टि  नहीं  करते  हैं

 तो  उसके  त्यागपत्र  को  स्वीकार  नहीं  किया  जायेगा ।

 मने  ata  के  समाचारपत्न ों में  देखा  है  कि  8  1974  को  बिहार  विधान  सभा  को  भंग  करने

 का  प्रान्दोलन  शुरू  यह  क्या  ही  विचित्र  संयोग  हैं
 कि

 देश
 भर  में  रेल  हड़ताल  में  8  मई  को

 er  a ही  शरू  होने  जा  रही  है  ।  इस  वि aq  यक  पर  चर्चा भी  8  मई  को  की  जा  रही  है  ।  क्या  यह  संयोग मात्र
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 pee  शापा

 Amendment)
 Bith oe  we  Vaisala,

 18,  1896
 (Sakay

 ही  है  या  यह  किसी  पढ़ब  का  सरगम
 हैं

 ।  मोय्रमेगोय
 में

 विश्वास  रखने
 बाले

 सभी

 व्यक्तियों  को  इस  मामले  के  बारे  में  गहराई  से  विचार  करना  यदि  इस  प्रकार  कानून  कौर  व्यवस्था
 को

 अपने  हाथ  में  ले  लिया  जाता  तो  इससे  हम  देश  में  संसदीय  लोकतंत्र  की  जड़  ही  कट  जायेगी  ।

 यह  कहां  गया  है  कि  सदस्यों  को  वापस  बुलाने  की  पद्धति  को  लागू  किया  जाना  यदि

 हम  इस  पद्धति
 को

 सदस्य  को  वापस  बुलाने  हेतु  लागू  करते  तो  कोई  स्थिरता  नहीं  रहेगी  ।  कौर  कोई

 सुधार  नहीं  हो  इस  देश  में  सदस्य को  वापस  बुलाने  की  पद्धति  को  लागू  नहीं  किया जाना  चाहिय े।

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  पर  दलगत  दृष्टिकोण  से  देश  के  हित  से  विचार

 frat  जाना  चाहिये  शौर  हमें  सभा  के  सभी  सदस्यों  का  समर्थन  मिलना  चाहिये  ।

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsaur)  :  81.0  is  natural  that  there  is  discontentment  in
 the  public,  because  the  Government  have  not  fulfilled  their  promises,  and  if  the  public
 is  demanding  the  resignation  of  their  elected  representatives  the  Government  should  not
 interfere  and  they  should  not  have  brought  this  Bill  to  prevent  the  people  from  recalling
 their  own  representatives.  This  Bill  has  been  brought  to  suppress  the  voice  of  the  people
 who  afe  groaning  under  corruption,  high  prices  and  mal-administration.  This  Bill  15

 The  situation  in  Bihar  is  like an  admission  of  the  failure  on  the  part  of  Government.
 that  which  prevailed  in  Gujarat.  The  people  there  have  been  demanding  resignations
 of  their  representatives  so  that  the  present  corrupt  Government  should  not  remain  in

 power.  The  public  wants  that  there  should  be  clean  administration.  But  the  Government
 ‘want  to  depriee  the  people  of  their  constilutional  rights  by  bringing  forth  this  Bill.

 The  resignation  submitted  voluntarily  by  a  member  is  being  accepted  under  the

 provisions  of  the  constitution.  Now  amendment  has  been  brought  by  the  Government.
 This  Bill  provides  that  the  Speaker  would  satisfy  himself  that  the  resignation  tendered  by
 a  Member  is  voluntary  and  it  has  not  been  extracted  by  force  or  intimidation.  But  no

 procedure  has  been  laid  down  as  to  how  the  Speaker  would  satisfy  himself.  Would  it  be
 done  through  the  office  of  Lok  Sabha  secretariat  ?  Therefore,  a  positive  attempt  has
 been  made  to

 denigrade  the  position  of  the  Speaker.

 Mr.  Chairman  १  Every  member  is  to  be  given  10  minutes,  so  please  finish  your

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  Mr.  Chairman,  Sir,  four  hours  have  been
 allotted  for  it.  ||  has  been  said  by  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  that  there  would
 be  voting  at  P.M.,  but  it  can  not  be  put  to  voting  at  5  P.M.

 Mr.  Chairman:  Still  14  members  have  to  speak,  therefore  it  is  not  possible  to  put
 it  to  voting  at  5  P.M.

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  :  The  Government  are  pushing  this  Bill  in  haste,  because

 they  fear  that  their  Governments  may  fall  in  other  States  also  like  Gujarat.  This  Bill  should

 have  been  referred  to  the  select  Committee,  so  that  it  could  have  discussed
 there

 in  detail

 The  Speaker  should  not  be  dragged  into  it.  If  he  gives  his  rulings  in  his  chamber

 about  the  resignation  of  any  member,  it  can  be  challenged  in  High  Court  or  any  other

 Court  of  Law.  I  again  submit  that  this  amending  Bill  should  be  referred  to  the  select

 Committee  so  that  it  may  be  discussed  there  properly  and  an  opportunity  may  be  given  to

 the  members  to  think  over  the  whole  matter  seriously.

 sit  dto  के०  दास  चौधरी  :  इस  विधेयक  के
 द्वारा  संविधान के  अनुच्छेद  101(3)

 और  190(3)  का  संशोधन  करने  का  प्रयास  किया  गया  इस  संबन्ध  में  कई  प्रकार  की  बातें
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 ee

 wit  हैं  ।  विरोधी  पक्ष  के  एक  सदस्य  ने  कहा  है है  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  माननीय  के  दर्जे

 को
 कम  करके  पुलिस  के  एक  सब-इंस्पेक्टर  के  बराबर  या  उससे  भी  कम  दर्ज  का  कर  दिया  गया  है

 जिसने  एक  अपराध  की  जांच  करनी  है  |

 कमी-कभी  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  संबन्धित  व्यक्ति  की  टिप्पणी  के  लिये  भेजे  जाते  क्या  इसका

 अथ  यह  कि  अध्यक्ष  महोदय  एक  सब-इंस्पेक्टर  ठ

 मेदे
 बत

 टीका  मै
 a  कि  उन्हें  पने  आपको  संतुष्ट  करना  चाहिये  लेकिन  विधेयक  में  इस  बात  FT

 कोई  भी पी  संकेत  नहीं  प्रत्यक्ष  महोदय  को  सूचना  तथा  किसी  wer  उपाय  द्वारा  अपने  ग्राहको  संतुष्ट
 करना  चाहिये  ।  इसमें  क्या  बनाई  ।  वे  सीधे  ही  सम्बन्धित  सदस्य  को  बला  सकते  हैं  अथवा  सूचना

 मांग  सकते  है  |

 इस  विधेयक  का  उदेश्य  यह  स्पष्ट  करना  है  कि  यदि  इस  सदन  अ्रथवा  राज्य  विधान  सभा  के

 किसी  सदस्य  को  त्याग पत्न  देने  के  लिये  बाध्य  किया  जाये  तो  इसे  उचित  त्याग पन्न  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 राज  इस  सदन  अ्रधवा  राज्य  विधान  aura  के  सदस्यों  को  सिर  गंजा  करके  अपमानित

 किया  जाता  है  ak  उनसे  जबरदस्ती  त्यागपत्र  लिये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  सारी  लोकतंत्रीय  व्यवस्था

 को  तहस  नहस  किया  जा  रहा  है  ।  विरोधी  दल  ग्राम  aver  sea  सीघा  करने  के  लिये  गेर-संसदीय

 प्रणाली  भ्र पना  रहे  हैं  कौर  प्रजातंत्रीय  ae  को  समाप्त  कर  रहे  उनकी  आतंकवादी  गतिविधि

 से  लोग  गुमराह  नहीं  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 विधेयक  का  mide  सत्तारूढ़  दल  के  दिवालियेपन  का  प्रतीक थ्री  श्याम नंदन  मिश्र
 4

 Q  ।  सत्तारूढ़  दल  ्  प्रापक  प्र सुरक्षित  क्यों  समझता  है
 ?

 यह  TH  बुनियादी  प्रश्न  है  आखिर  इस

 विधेयक  को  लाने  की  आवश्यकता  क्यों  श्रनभव  हई
 ?

 हम  इस  विधेयक  को  लाने  का  समर्थन  नहीं  कर

 सकते  ।  हम  भी  माननीय  सदस्यों  से  जबरदस्ती  त्यागपत्र  लेने  की  निन्दा  करते  हैं  ।  सदस्यों  को  वापिस

 चलाने  को  व्यवस्था  a  होने  की  दशा  में  कौर  अरन्य  क्या  उपाय  हो  सकता  है  ?
 सत्तारूढ़  दल  में  व्याप्त

 भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  का  ak  क्या  उपाय  हो  सकता  हम  नष्ट  विधायक  को  शांतिपूर्ण  और

 श्रहिसात्मक उपायों  द्वारा  पद  त्यागने  के  पक्ष  में  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मैं  कहना  चाहुंगा  कि  गुजरात  श्र  बिहार  के  आन्दोलन  प्रजातन्त्र  को  परिजन  कौर  सुदृढ़  बनाने

 के  लिये  इसे  कमजोर  बनाने  के  लिये  नहीं  ।

 ag  विधेयक  संविधान  के  प्रावधानों  के  विरुद्ध  है  ।  विधेयक  पीठासीन  अधिकारी  के  पद  के

 रित  कार्यों  के  प्रतिकूल  है  ।  यह  इस  पद  की  के  भी  प्रतिकूल  है  ।  इससे  पीठासीन  अधिकारी

 के  अधिकार  संसद  विधान  मंडल  के  भीतर  ही  सीमित  हो  wa  तक  मत  सिद्धान्त  यह

 रहा  है  कि  wera  महोदय  के  अधिकार  बाहरी  हस्तक्षेप  से  woe  रहने  हमें  प्रत्यक्ष  के  कार्यक्षेत्र

 का  विस्तार  करके  उनके  पद  को  बाहरी  हस्तक्षेप  के  लिये  शेरावत  नहीं  करना  चाहिये  क्योंकि  पीठासीन

 प्राधिकारी  की  कार्यवाही  को  किसी  न्यायालय  में  भी  चुनौती  दी  जा  सकती  है  ।  श्राप  इस  विधेयक  द्वारा

 जो  कुछ  भी  करने  जा  रहे  वह  संसद  प्रिया  विधानमंडल  के  कैदियों  के  प्रतिकूल  होगा  ।

 झन
 नियो  सदस्यों  दे  कहीं  दे  कि  श्राप  पीठासीन  अ्रधिकारी  को  कार्यकारी  कार्य  सौंपना  चाहते

 इन्हें  ait ब  हउरेश्य  प्राधिकारी  न  बनायें  wa  वें  मजिस्टेंट  तथा  न्यायिक  व्यक्ति  भी  होंगे  ।
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 विधेयक  में  इंस  बात  का  कोई  जिक्र  नहीं  है  कि कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  शिकायत  किये  जानें  पर

 कार्यवाही  की  जायेगी  ।  पीठासीन  afeart GN  को  कार्यपालिका  के  इशारे  पर  काम  करना  at  ।  यह

 कार्यपालिका  द्वारा  पीठासीन  भ्रमणकारी  को  दवाब  में  लाने  का  एक  निंदनीय  प्रयास  होगा  )

 पीठासीन  अधिकारी  को  अब  जो  गतंव्य  सौंपे  जा  रहे  उससे  लोग  इस  प्रकार  की  भ्रालोचना

 करने  लग  जायेंगे  fe  पीठासीन  अधिकारी  सत्तारुढ  दल  को  सहायता  करेगा ।

 मेरी  इसरी  आपत्ति  यह  है  कि  इससे  माननीय  सदस्य  के  पद  प्रतिष्ठा  को  आराघात  पहुंचेगा  |

 श्राखिइ  वह  पीठासीन  भ्रमणकारी  का  अधीनस्थ  कर्मचारी  की  तरह  अपना  त्याग-पत्र  स्वीकार  होने  लिये

 कई  दिनों  तक  प्रतीक्षा  कैसे  इससे  उसकी  प्रतिष्ठा  को  आघात  संविधान  की  घारा  101

 के  अधीन  उसका  त्याग-पत्र  तुरन्त  स्वीकार  होना  चाहिये  ।  श्रमिको  मानना  पड़ेगा  कि  ट्पागपत्र के  मामले

 में  पीठासीन  अधिकारी  का  कार्य  प्राप्त  करने  वाले  एजेन्ट  के  कार्य  जैसा  है  त्याग-पत्र  के  मामले  में
 पीठासीन  अधिकारी  किसी  निर्णय  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकता ।  उन्हें  संविधान  के  श्रनच्छेद  101  के  अनसार

 त्यागे-पत्र  केवल  प्राप्त  करना  होता  है  ।  इस  ब्रिधेयक  से  उन्हें  दी  गई  शक्ति  प्रभावित हो  जाती

 यदि  सरकार  की  श्रौंचित्य  की  भावना  होती  तो  इस  विधेयक  को  लाने  से  पुर्व  इसे  पीठासीन

 कारियों  के  सम्मेलन  को  सौंपा  जाना  चाहिये  था  प्रौढ़  उनसे  पूछा  जाना  चाहिये  था  कि  क्या वे  इसे  उचित

 समझते हैं  कि  उन  कृत्यों  को  उनके  कार्यों  में  जोड़ा  जाये  ?

 यह  स्पष्ट  किया  जा  चका  है  कि  यदि  किसी  सदस्य  पर  हिसा  या  दबाव  की  धमकी  से  त्याग-पता

 देने  के  लिये  बाध्य  किया  जाता  है  तो  वह  न्याय  पाने  के  लिए  न्यायालय  में  जा  सकता  है  ।  वे  पहले

 यायालय  में  गये  भी  wa  इस  मामले  को  पीठासीन  अधिकारियों  के  न्यायालय को  इसे  सुपुर्द  किया
 जा  सकता है  ?

 इसके  भ्र ति रिक्त  aa  पीठासीन  अधिकारियों की  स्थिति  संकट  में  पड़  जायेंगी  ।  यदि  पीठासीन

 अधिकारी  त्यागपत्र  देंगे  तब  क्या  होगा
 ?

 इसका  fata  कौन  करेगा  जैसा  कि  में  पहले  निवेदन  कर

 wat  हूं  कि  इस  विधेयक  में  संबन्धित  माननीय  area  द्वारा  की  गई  शिकायत  के  लिये  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  जो  अस्वाभाविक है  ।

 उस  समय  क्या  होगा  जब  कोई  दल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचता  है  क्रि  उसके  सदस्य  कत्तव्य के

 sam  के  प्रति  त्याग-पत्न  दें  क्योंकि  वे  जनता  द्वारा  उन्हें  दिये  गए  शासनादेश  को  पुरा  नहीं  कर  पाये

 उनके  त्याग-पत्तों  की  किस  प्रकार  व्याख्या  करेंगे
 ?

 ये  बहुत  जटिल  मामले  हैं  प्रौढ़  इस  प्रकार  का

 विधेयक  लाकर  सरकार  संसदीय  लोकतंत्र  जैसी  संस्था  के  प्रति  भारी  अन्याय  कर  रही  है  ।  मैं  सरकार

 से  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  का  शअतरोध  करता  हम  इस  विधेयक  का  हर  संभव विरोध  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  मुझे  एक  प्रस्ताव  दिया  है  ।

 ज्योति  बस  हार्बर )  मेंने  पहले  निवेदन किया  था  at  लिखित  प्रस्ताव  ares

 सामने  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  Ti  :  मेंने  काफी  पहले  सुचना  दे  दी

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरे  चेम्बर  में  मेरे  पास  ae  थी
 ।

 श्री  के०  राघुरमंया :  मैं  प्रस्ताव  करता

 arr  सभा  की  तब  तक  बढ़ाई  ज  जब  तक  संविधान  पेंतीसवां  )

 विधेयक  पास  नहीं  हो  जाता  ।'

 श्री  सेझियान  :  इस  मामले  में  समय की  कोई  निश्चित  सोमा  होनी  चाहिए  i  ऐसा  तो

 नहीं  हो  सकता  कि  सभा  कल  4  बजे  तक  जब  तक  संविधान  संशोधन  विधेयक  पास  नहीं  हो

 बैठे  ।

 श्री  के०  राधुरामैपा  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  6  बजे  से  अधिक  समय  नहीं  लगेगा

 मेंने  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  के  प्रस्तुत  महासचिव  के  हस्ताक्षर  के  अन्तर्गत  कथ्य-सूची  होती

 है  |  उसमें  स्पष्ट  निर्दिष्ट  है  कि  5.  30  बजे  आधे  घंटे  की  चर्चा  मैं  संसदीय  काय  मंत्री  के  प्रस्ताव

 का  विरोध करता  हूं  |

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 जिन  माननीय
 सदस्य  ने

 and  घंटे  की
 चर्चा

 सूचना
 दी  है  वह  क्या  चाहते

 meat  महोदय  :  हम  इसकी  जांच  करेंगे  ।

 at  पो ०  श्रार०  शिनाय
 :

 मैं  अपने  अध  घेरे  की  चर्चा  पर  जोर  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 न्यू  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 धपती  की  बैठक  तब  तक  बढ़ाई  जायें  जब  तक  संविधान

 विधेयक  पास  नहीं हो  जाता iਂ

 लोक-सभा  में  सत  विभाजन  gat

 ak  Ga The  L  UR  O@  bha  divided

 पक्ष  में  :  289  विपक्ष में  :  45

 Ayes  :  289  Noes  :  45

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हश्र

 The  Motion  was  adopted

 wera  महोदय :  श्री  इसहाक  |  )

 श्री  ज्योतिर्मय  मेंने  एक  प्रस्ताव  दिया  है  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मत-विभाजन  को  देस  हुए  माननीय  सदस्य  का  प्रस्ताव  विफल  a  गया  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय बस  :  मेने  प्रस्ताव  काफी  पहले  दिया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  आपने  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहता

 कौन  सा  प्रस्ताव ?

 at  ज्योतिर्मय बसु  :  आपके  पीठासीन  होने  qa  ay  श्रौपचारिक रूप  से  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया था  ।  श्राप  रिका  देख  सकते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव कहां  है  |

 प्रो०  मधु  :  मंत्री  महोदय  को  मौखिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति दी  गई

 थी  arr  यही  बात  विरोधी  दलों  पर  भी  लागू  कर  सकते  हैं  )

 थी  पी०  जी०  मावलंकर  श्री  बसु  ने  सरकार  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जाने  से  पूर्व

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  मैं  उपस्थित  था  ake  सभा  की  सारी  कार्यवाही  देख  रहा  था

 अध्यक्ष  महोदय  कौन  सा  प्रस्ताव है  कौर  क्या  विषय  यदि  कोई  भी  चीज  am  तो  ऐसे

 मत  कहिए  | fe  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहता  ह

 प्रो०  मधु  दंडवते  मेरा  भ्रनुरोध
 है  कि  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  को  मौखिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की

 santa  दी  ।

 mea  महोदय  :  इस  टिप्पण  में  लिखा  हुझा है  मैं  मौखिक  निवेदन  के  संदर्भ  में  एक  प्रस्ताव
 xr प्रस्तुत  करना  चाहता  g  यह  watt  arma  किससे  किया ?

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  श्रध्यक्षपीठ  को  |

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  उस  समय  नौन  पीठासीन  थे  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्री  साठे  पीठासीन  थे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  साठे  स्पष्ट  करेंगे
 ?

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  हम  चाहते  हैं  कि  अध्यक्ष  महोदय  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  करें  ।

 mean  सहोदय  :  मैं  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  के  प्रस्ताव
 को

 सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 meu  महोदय  :  प्रश्न  है

 सभा  6  बजे  म०प०  स्थगित  हो  |
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 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gm

 The  Lok  Sabha  Divided.

 पक्ष  में  47  विपक्ष  में  293

 Noes  ;  293 Ayes  :  47

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  negatived.

 mea  महोदय :  श्री  इसहाक
 |

 श्री  पीलू  मोदी  मुझे  6  बजे  जाना  हैं  ।  पहले  मुझे  समय  दिया  जाये
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं

 श्री  ए०  के ०  एम०  इसहाक  को
 बुला  चुका  हूं

 ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  (Gwalior)  :  It  means  that  the  ruling  party  does  not  want
 It  isa  nega- us  to  express  our  views  on  such  important  matter  as  constitutional  amendment.

 tion  of  democracy  (interruptions)

 तत्पश्चात  अटल  बिहारी  बाजपेयी  कौर  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा  भवन  से  बाहर  चले  गए  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  and  some  other  Members  then  left  the  House.

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  To  कं ०  एम०  इसहाक  |

 ्र
 श्री  Ho  एम०  इसहाक  )  :  यह  सामाजिक  विधेयक  श्र  मैं  इसका  अरमान  करता

 &

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  संतरी  (ait  एच ०
 कासा «८  करार  ०  यह  कहा  गया हैं  कि  इस  विधेयक

 से  सदस्य  area  त्याग-पत्न  दिये  जाने  के  अधिकार  पर  प्रभाव  पड़ा  >  |  जिन्होंने  यह  तक  दिया  है  ब

 विधेयक  के  संशोधन  प्रावधानों  से  ग्रनभिन्न  हैं  ais  इससे  स्वेच्छा  से  त्याग-पत्र  देने  के  भ्र धि कार  को  AT

 क्षण  मिलता है  ।

 दूसरी  बात  यह  कही  गई  है  कि  जिस  परन्तुक  को  जोड़ा  जाना  है  उससे  पीठासीन

 अध्यक्ष  या  सभापति  को  यह  निश्चित  करने  का  अधिकार  मिलता  है  कि  क्या  त्याग-पत्न  स्वैच्छिक था

 विक  है  ।  यह  ग्रा लोच ना  की  गई  है  कि  जिस  विवाद  को  में  ले  जाया  जा  सकता  है  उसके  लिये

 अध्यक्ष को  पहली  बार  fag  करने  के  लिये  लाया  गया  है  ।  यह  भी  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  विद्यमान

 उपबंधों  के  भ्रन्तगंत  भी  मामले  न्यायालय  में  ले  जाये  गये  हैं  ।  श्री  गोस्वामी  ने  ट्रावनकोर-कोचीन  मामले

 का  उल्लेख  किया  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  त्याग-पत्र  दे  दिया  गया  था  ate  अध्यक्ष  ने  त्याग-पत्र  पर

 कार्यवाही  न्यायालय  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  चूंकि  त्याग-पत्र  वास्तविक  नहीं  ऐसे

 पत्न  पर  कार्यवाही  करना  अध्यक्ष  के  लिये  उचित  नहीं  था  ।  प्रत  इस  संशोधन  से  ge  गलत  निर्णय  की

 aaa  संभावना  थी  परन्तु  इस  विधेयक  में  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  की  व्यवस्था  है  जिसका  हाल  ही  में

 wana  किया  गया  है  जहां  त्याग-पत्नी  दबाव  डाल  कर  गए  —
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 हस  शथ्राघार  पर  भी  इस  विधेयक
 कां

 विरोध  गया  है  यह यह
 लीकिशलिग

 है

 यह  तके  समझ  नहीं  सका  कि  ऐसे  व्यक्ति  को  AM  ग-पत्न  देनें  की  AAAI  ि  जानी aaa:  da  ar
 Oo

 विश्वास खो  बैठा हो  ।

 अन्य  देशों  के  वापस  बुलाने  के  अधिकार  के  बारे  में  भी  भाषण  दिये  गए  zi  यदि  किसी  देश  में

 वापस  बुलाने  का  अधिकार है  भी  तो  हिंसक  तरीकों  से  लिये  गए  त्याग-पत्न  का  उससे  क्या  संबंध

 meq  तके  विधेयक  में  प्रयास  भाषा  सें  संबंधित  था  ।  मझे  अत नभ वी  वकील  का  यह  तके  सुनकर

 gat  कि  अन्यथा  शब्द  क्या  है
 ?'

 इस  शब्द  का  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  356  में  भी  प्रयोग

 किया  गया  है  ।  केवल  इन  शब्दों  के  वह  उचित  समझेਂ  या  जानकारी  उन्हें  मिली  है  या

 अन्यथा  जानकारी  12.0  प्रयोग  से  यह  मानना  गलत  कि  भ्रध्यक्ष  को  यह  कहने  की  शक्ति  है  कि

 त्याग-पत्न  स्वीकार  नहीं  किया  जायेगा  या  त्याग-पत्न  मानमानें  ढंग  से  स्वीकार  किया  जायेगा  विधान

 मंडल  यहां  अथवा  राज्यों  भ्रध्यक्ष  से  बेहतर  किसी  अधिकारी  के  बारे  में  नहीं  सोच  सकता  जो  यह

 frag  करे  कि  त्याग-पत्न  वास्तविक  है  या  नहीं  |

 यदि  माननीय  सदस्य  यह  कहें  कि  यदि  इस  मामले  को  अध्यक्ष  पर  छोड़ा  गया  तो  वह  मनमाने

 ढंग  से  कार्य  तो  यह  अध्यक्ष  के  पद  के  प्रति  अन्याय  करना  होगा  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  ऐसा  इसलिये  किया  गया  है  कि  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  के  त्याग-पत्न  स्वीकार

 न  किये  जायें  ।  वास्तव  में  यह  संशोधन  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  को  संरक्षण  प्रदान  करता  जब  विधेयक

 को  स्थापित  किया  जा  रहा  था  तब  एक  माननीय  सदस्य  ने  विरोध  करते  हुए  कहा  कि  यदि  एक  सदस्य

 चन  लिया  जाता  है  तो  उसमें  हिसा  ate  दबाब  का  प्रतिक्रार  करने  का  नैतिक  बल  होना  चाहिए  ।  एसा

 कहना सरल  है  ।

 विधान  मंडल  के  सभी  चाहे  वे  किसी  भी  दल  के  का  संरक्षण  हम  केवल  अध्यक्ष  में

 विश्वास  रख  कर  ही  कर  सकते

 मैं  सभा  से  अ्रभिस्ताव  करता हूं हूं  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 |

 एक  साननोय  सदस्य  :  खड़े

 मध्यक  महोदय  :  मंत्री  महे  के  वाद  नहीं  !  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  लिये  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  का
 संशोधन

 है  ।  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  |

 श्रेय  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  13  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 Amendment  No.  13  was  put  and  negatived

 mew  महोदय  यह  संविधान  विधेयक  मत  इस  पर  मत-विभाजन  द्वारा  मतदान

 होना हैं  ।
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 संविधान  संशोधन )  विधेयक

 माननीय  सदस्य  लंबी  खालों  कर  दें  ।

 प्रशन

 के  संविधान  का  ait  amiga  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  ्

 अब  मत-विभाजन  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष  में  :  302  विपक्ष  में  :  2

 Ayes  302  Noes

 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले  सदस्यों

 के  दो  तिहाई  से  बहुमत  से  पारित  ger

 The  motion  is  carried  by  a  majority  of  the  total  membership  of  the  House  and
 by  a  majority  of  not  12५5  than  two-thirds  of  the  Members  present  and  voting.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय :  we  मैं  खंड  2  लेता  हूं  ।  क्या  खंड  2  पर  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  fad  जा
 रहे

 x  ।  नहीं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  am  ५ 1 बन |

 लोक-सभा  में  मत-विभाजन  gat  |

 The  Lok  Sabha  divided.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मत-विभाजन  का  परिणाम  निम्न  प्रकार  है

 पक्ष  में  307  विपक्ष  में  :  ् 2

 307  Noes  2 Ayes
 ;

 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  A  तथा  उपस्थित  प्रौढ़  मतदान  करने  वाले

 सद्स्यों  के  दो  तिहाई  से  श्रत्यून  बहुमत  से  पारित  ग्रा

 The  motion  is  carried  by  a  majority  of  the  total  membership  of  the  House  and  by  a

 majority  of  not  less  than  two-thirds  of  the  Members  present  and  voting.

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 मध्य महोदय :  प्रश्न यह  है  :
 t

 खंड  3  विधेयक  का

 लोक-सभा  में  मत-बिमान  हुस्ना

 The  Lok  Sabha  _  divided
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मत-विभाजन  का  परिणाम  निम्न  प्रकार  है
 —

 पक्ष  में  305  विपक्ष में  :  1

 Ayes  :  305  Noes  :  i

 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  श्योर  मतदान  करने

 बाले  सदस्यों  के  दो  तिहाई  से  का  बहुमत  से  पारित
 |

 Ta2  motion  is  carried  by  a  majority  of  the  total  membership  of  the  House  and  by  a

 majority  of  not  less  than  two-thirds  of  the  Members  present  and  voting.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ga

 The  motion  was  adopted.

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच ०  कार  :
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  3--

 ‘Thirty  fifth  Amendments’  (  संशोधन  )  के  स्थान  पर  क है । 11४0 है। 1) हथ  Amendment’

 SUIS
 ~

 संशोधन )
 शब्द

 रख  दिये  6)

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 पृष्ठ  1  पंक्ति  3--

 Thirty  fifth  Amendment  (  के  स्थान  पर  11101001016711.0

 (  शब्द  रख  दिया  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि

 ७
 1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अरग  बने

 ''

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खंड  1,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  1,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 अघ्यक्ष  महोदय :  wa  प्र  यह  है
 कि

 qa  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के  रंग
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 विनता  अ

 संविधान  (  संशोधन )  विधायक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  ।

 The  motion  was  adopted.

 अधिनियम  aa  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक
 में

 जोड़  दिये  गये

 The  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  एस ०  mito  गोखले  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  संशोधित  रूप  में  पारित  किया ःश्

 जाय
 x  ”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  —

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  ह

 श्री  पी०  जी
 ०

 मावलंकर  :  मैं  इसे  पना  सौभाग्य  समझता  हूं  कि  मैं  बहुमत  प्राप्त

 दल  के  प्रधान  मंत्री  सहित  सभी  माननीय  सदस्यों  के  सामने  भाषण  दे  रहा  हूं  ।

 मेरे  विचार  से  यह  विधेयक
 )

 यह  एक  विधेयक  है  क्योंकि  इससे  ave  विकट  समस्यायें  पैदा  होंगी  ।  मेरे  विचार  में  यह

 विधेयक  व्यवहारिक  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  यह  लोक  तंत्र  तथा  जन  विरोधी  विधेयक  है  ।

 यदि  संसद  अथवा  विधान  सभा  सदस्य  अपनी  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  अनुत्तरदायी  ढंग  से  अपने

 दायित्वों  को  निभायेंगे  तो  संविधान  के  हआ अत् तगत  लोगों  के  पास  माननीय  सदस्यों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने का

 क्या  उपाय  है
 ?

 क्या  वे  सब  कुछ  सहन  करते  जायें  ?

 यह  सच  नहीं  कि  संसद  aver  विधान  सभा  सदस्य  चाहे  वे  किसी  भी  दल  के  हों  i  देश  के

 लोगों  की  ग्राकांक्षात्मों  को  चोट  पहुंचाते  हैं  ।

 त्यागपत्र  जबरदस्ती  नहीं  लिया  जाना  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  ।  यद्यपि  यह  समस्या

 यथाथ
 है  फिर  भी  विधि  मंत्री  ने  इसके  लिये  कोई  समाधान  नहीं  रखा

 >
 Q  ।  उन्होंने  ऐसे  समाधान  रखे

 हैं  जिनके  घातक  परिणाम  होंगे  ।  were  क्योंकि  आपका  पद  भी  इस  विधेयक  के  प्रावधानों से

 सम्बद्ध  तो  क्या  सरकार  ने  पेश  करने  से  इसके  बारे  में  आपक  परामर्श  लिया  था  ?  मुझे  खेद

 है  कि  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  यह  विधेयक  जल्दबाजी  में  पेश  किया  गया  है  |

 इस  विधेयक  के  बिना  भी  ara  अध्यक्ष  महोदय  को  इस  बात  की  जांच  करने  का  अधिकार है

 कि  त्यागपत्र  सही  है  अथवा  नहीं  i  इसलिये  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  इतनी  जल्दबाज़ी

 में  लाने  की  क्या  आवश्यकता थी  .  .  विधि  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  विश्व  की  wea  प्रजातंत्रीय

 सरकारों  के  संविधानों  में  भी  क्या  ऐसी  व्यवस्था  है  जो  वे  यहां  के  संविधान  में  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस

 संशोधन  द्वारा  भ्रध्यक्ष  महोदय  तथा  इस  सदन  की  प्रतिष्ठा को  धक्का  इसमें  कोई  संदेह  नहीं

 होना  चाहिये  ।  अरब  wat  पद  सर्वोच्च  न्यायालय  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  श्री  जायेगा  |  क्या  यह

 उचित  कौर  प्रजातंत्रीय कदम  है  ?
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 इन्हीं  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  विरोध  करता  ह
 ्र  ।

 थ्रो  मोहम्मद  खुदा  बख्श  :  पीठासीन  अधिकारी  भी  संसद  तथा  विधान  मंडलों  के

 सदस्य  होते  हैं  ।  यदि  उनसे  भी  त्याग पत्न  लेने  के  लिये  दबाव  डाला  जाये  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने

 के  लिये  भी  विधेयक में  कोई  व्यवस्था की  गयी

 न्याय  ate  कम्पनी  क्य  मंत्री  एच ०  कार  ०  यह  सच  कि  अध्यक्ष  महोदय

 भी  संसद  अथवा  विधान  मंडल  के  सदस्य  होते  हैं  ।  लेकिन  अध्यक्ष  अपने  |  प्रपना  त्यागपत्र  प्रस्तुत  नहीं

 करता  1  यदि  ऐसी  स्थिति  पैदा  भी  हो  जाये  तो  उन्हें  संरक्षण  प्रदान  किया  जा  सकता  है  ।  aa  श्र

 कुछ  नहीं  कहना  है

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 प् विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये

 लोक-सभा  में  मत-विभाजन  ह्

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  308  विपक्ष  में  1

 Ayes  308  Noes  |

 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  दो  तिहाई  से  wera  बहुमत  से  पारित  gat

 The  motion  is  carried  by  a  majority  of  the  total
 membership

 of  the  House  and  by
 a  majority  of  net  less  than  two-thirds  of  the  Members  present  and  voti ing.

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 सन्ना का  कार्य

 Business  of  the  House

 संसदीय कार्य  मंत्री  के ०  अनेक  सदस्यों  द्वारा  राज  सबह  की  गयी  आपत्ति को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  9  म  1974  के  लिये  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया

 जाय

 (1)  संविधान  .  (  संशोधन  विधेयक

 (2)  कोयला  खान  श्र  विधेयक  पर  art  विचार

 (3)  गुजरात की  वर्ष  1974-75  के  लिये  श्रनदानों की  मांगें

 (4)  गुजरात  विनियोग  2)  विधेयक  1974;

 च् (  )  राज्य  सभा  पारित  चलचित्र  विधेय  1973  पर  आगे  विचार  i

 तत्पश्चात्  9  1974 /  19,  1896  के  ग्यारह  a

 के  लिये  स्थगित हुई
 -The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleve

 1974/Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 n  of  the  Clock  on  Thursday,  the  9th  May,
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